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प्रशासनिक सुधार आयोग 
की 
कार्मिक प्रशासन 
पर 


रिपोर्ट 


अनुवाद : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
शिक्षण तथा समाज कल्याण मंत्रालय 


प्रशासनिक सुबार जञ। 
भारत सर* 
सरदार पटेल भवन, नई दिल 
8 अप्रैल, 969. 
प्रिय प्रधान मंत्री, 


से करामिक प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हुं जो कि इस आयोग की ग्या' 
हवीं रिपोर्ट हैं। तीन अध्ययन दलों को रियोर्टों की प्रतियां और श्री एच० वी७ काम: 
की असहमति और संपुरक” टिप्पणी भी प्रेषित है । श्री वी० शंकर की एक टिप्पणी भी 
संलग्न है । श्री टी० एन० सिह के पास भी एक “टिप्पणी है, जो प्राप्त होने पर भेज दीं 
जाएगी । 


कामिक प्रशासन की समस्याएं बहुत वड़ी और नाजुक भी हैँ । हाल में ही उन्होंने 
अनशासन, मनोंवल और हितों जेसे मामलों में एक जधिल और विवादास्पद स्वरूप अपना 
लिया है । इसलिए, हमने श्री आर० के० पाटिल, ले० जनरल एस० पी० पी० थोराट और 
! के० एन० नगरकठटी की अध्यक्षता में तीन अध्ययन दल निथकक्‍्त किए थे। उन्होंने समस्याओं 
की विस्तार से जांच की और सुविस्तुत सुझाव दिए । अध्यक्ष, सदस्यों और सचिवों द्वारा 
की गई सेवाएं, प्रशंसनीय हूँ । 


3. सरकारी सेवा में कामिकों की गितती लाखों में है। व्यवत्ताय के रूप में, नियामक शक्तियों 
से समाज पर शान्ति और तालमेल सहित नियंत्रण रखने, और विकासात्मक योजनाओं 
और कार्यत्रमों से इसे उच्चत और समुद्ध करने का उन पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। 
इसलिए, सरकारी कमंचारी का कार्य केवल जीविका कमाता ही नहीं है परन्तु सहों अर्थों में 

प्ट की सेवा करना भी है। सरकारी कर्मचारी जो कुछ करता है, ओर जिस प्रकार व्यवहार 
करता है, उसका नागरिकों को प्रशासन से प्राप्त होने वाले संतोष पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
इस लिए, हमारा यह मत है, कि सिविल कर्मचारी को ऐसा आदर्श नागरिक होना चाहिए, जो. 
कार्य करने के लिए सव्वेदा तेयार हों, और शिष्टता से कार्य करे । 


पिछले कुछ वर्षों से संगठित सिविल कर्मचारी अपेक्षाकृत अधिक आत्म-केन्द्रित हो गए 
हैँ और वे अपनी उन्नति की संभावनाओं और परिलब्धियों के वारे में अधिक सोचने विचारते 
लगे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने हिसात्मक प्रदर्शनों और हड़तालों 
जैसे संघर्षपूर्ण तरीकों को अपनाया है । अनुशासन और मनोबल की कमी हो गई है। 
इसलिए, हम यह सिफारिश करने के लिए वाध्य हो गए हैं कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल 
करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए । हमने अनिवाये सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 
968 में निहित सिद्धांत का समर्थन किया है, और सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों, 
को भी इसे अपनाना चाहिए । हमने अनरोध किया है कि सरकारी सेवा में प्रवेश करने 
वाले प्रत्येक कर्मचारी को एक प्रतिन्ना-पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए कि वह किसी भी 
परिस्थिति में, हड़ताल का सहारा नहीं लेगा । जब हड़ताल का अधिफार नहीं रहेगा, तब 
यह आवश्यक हो जाता है कि कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था 


हो ! इसलिए हंमने संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र को सवल बनाने और सिविल सेवा-त्यायाधिकरणों .._ 
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की नियकक्‍्ति करने की सिफारिण की हैं। लोकतंत्र की संसदीय और दल प्रणाली का 
थ्ट हल हि ले डः स्थार्य ल्‍5 कक न्‍ खून न कक वन न सा... खा 
एक आधार भूत सिद्धांत बह भी है कि स्थायी सेवा में लगे व्यक्तित दलों के प्रति तट्स्थ 
पार. 
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रहे । इसलिए सिविल सेवा में तटस्थता को सभी स्तरों पर सतकता से अपनाना आवश्यक 
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चाहिए । प्रशिक्षण संस्थाओं में मादक पेय पूर्ण रूप से वर्जित होने चाहिए । अब भी 


नै 
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भारत प्रमख रूप से गांवों में बला है। सिविल कमंचारी को ग्रामीणों की आवश्यकताओं 
और मनःस्थितियों से परिचित होना चाहिए । यह आवश्यक है कि प्रशिक्षणा्थियों को ग्रामीण 
जीवन और परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कम से कम कुछ सप्ताह 
गांवों में रहना चाहिए । हमारा विचार है कि आधारभूत पाठ्यक्रम और इसकी पद्चतियों 


ह] 


में तुरंत सुधार की आवश्यकता है। हमने सिफारिश की है कि इस प्रयोजन के लिए एक 


समिति निथक्‍त को जाए | ह क 


6. हमारी सांविधिक व्यवस्था में जिसमें कि सबको सुअवसरों की समता प्राप्त है य॑ 
संभव नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के किर्स। न किसी वर्ग के लिए एकाधिकार औ 
आरक्षण कायम रखा जा सके | सभी सक्षम और सुथोग्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 
सर्वोच्च पद का रास्ता खुला होना चाहिए । सचिवालय में उच्चस्तरीय प्रबंध के लिए, 
सरकारी कमचारियों के प्रत्येक संवर्ग और श्रेणी के प्रतिभावान व्यक्तियों को चुना जाना 
चाहिए । बड़े पेसाने पर सामाजिक और अधिक विकास की योजनाएं बनाने की सरकारी बचनवद्धता 
और उनके लिए जन समर्थन की आवश्यकता के लिए नीति निर्धारण स्तर पर विशेक्रत 
क्षमता और विभिन्न प्रकार की योग्यता को सरकार में लाना आवश्यक हो जाता है । परि- 
लव्ध्ियों की वर्तमान व्यवस्था में प्रचलित अत्नंगतियों को दूर करना और बरावर के उत्तर- 
दायित्व और कठिनाई वाले कार्य के लिए बराबर वेतन देना भो आवश्यक हो जाता है । 
इन सिद्धांतों पर अगर अमल किया जाए, तो सिविल सेवा में विद्यमान प्रतिद्नन्दिताएं और 
कृंठाएं कार्फी कम हो सकती हूं । 98० + ै 


८ /ज॥ 


| 


7. तदनुसार, हमने सुधार की जिस परियोजना की सिफारिश को है, उसमें केन्द्रीय सचि- 
वालय के मध्यम और उच्च प्रबंध स्तरों में सेवा के सभी वर्गों से प्रवेश की व्यवस्था की 
गयी है। जहां विशेष कार्यों को करने के लिए नियमित व्यवस्थित सेवाएं पहले से ही विद्यमान है 

वहाँ सचिवालय के संगत क्षेत्र में मध्यम और उच्च स्तर के पद सामान्यरूप से सम्बद्ध कार्यात्मक 

सेवा के कर्मचारियों से भरे जाने चाहिए । गैर कार्यात्मक क्षेत्रों में, मध्यम स्तर पर कर्मचारी- 
गण, सभी के लिए सम अवसर के आधार पर कैरियर-मध्य प्रतियोगिता-परीक्षा द्वारा सभी 
. लता से चुने जाने चाहिए । इन व्यक्तियों को भुख्यालयों में विशेषता के आठ बड़े क्षेत्रों 
.. मैं से एक में, अपनी अहंताओं और पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट: ज्ञान व. 
.. अदुभव श्रात्त करता होगा । इस योजना में उनमें आवश्यक प्रबंधक और नीति निर्धारण 

संबंधी योग्यता के विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की गई है । 

. कार्यात्मक क्षेत्रों । वाहर के वरिष्ठ प्रबंध पदों के लिए कर्मचारी, नियमानसार, उनमें से 

.. आने चाहिएं जिन्हें मध्यम स्तर पर विशिष्ट प्रबंध का अनुभव प्राप्त है और उनकी तैनातियां 
उनके पूर्व अनुभव और रुझान को ध्यात में रखते हुए को जानी चाहिए । सर्वोच्च स्तरों 


(॥) 
पर कमंचारियों को नियुक्ति आमतौर पर सामान्य प्रबंधक क्षमता के आधार पर होगी ' 
समस्त सिविल सेवा के लिए एक एकीकृत वेतत-क्रम के ढांचे को अपनाने के लिए हमने जो 
सिफः 'दुश की है, उनसे अधिकारियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, जहां के लिए वे योग्य हैं 
और जहां उनकी आवश्यकता है, वहां आना-जाना सरल हो जाएगा । इससे जिम्मेवारियां 
निश्चित और निर्धारित करने तथा कार्य के मान स्वापित करने में सहायता भी मिलेगी । 


8. प्रधान मंत्री जी, हमारे उपरोक्त सुझाव, वास्तव में आपको स्वयं की विचारधारा 


से मेल खाते हैं, जैसाकि आपने नवम्बर, 967 में रुड़की विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण 
में कहा था कि यह विचित्र है कि देश के महानतम डाक्टर और इंजीनियर, जो कि अपने 
अपने 


न व्यवत्ताय में नेता के रूप में माने जाएंगेऔर जो जीवनों क॑ रक्षा करते हैं, या राष्ट्र 
क। स्थाई सम्पत्ति में वृद्धि करते हैँ, वे लोग शायद ही कभी मंत्रालयों के सचिवों का वतन 
अथदा प्रस्थिति प्राप्त करने की आशा कर सकें | हमारे अधिकतम मधावी नौजवान लड़के 
ओर लड़कियां ही इंजोनियरी और चिकित्सा-शास्र को चुनते हैँ । अगर वे सरकार में चले 
जाएं तो वे बहुत जल्दी हो सामान्य प्रशासक्र से पिछड़ जाते हैं । इस स्थिति में परिवर्तन 
लाना आवश्यक है और में ऐसा परिवर्तन लाने की चेप्टा कर रही हूं । यह आवश्यक है कि प्रशातनिक 
का मानव कल्याण और आशिक वृद्धि में किसो भी व्यक्ति का अंशदान प्रतिविम्बित होता 
चाहिए । 


॥ नी | 


; 


9. हमने वर्तमान गोयनोय रिपोर्टोंके स्थान पर कार्य-निष्पादत रिपोर्टों' की सिफारिश 
का हैं। प्रत्यके सरकारी कमंचारी को यह अवसर दिया जाएगा कि वह वर्ष के दौरान 
अपने कार्य के निष्पादन का सार दे, और इस प्रकार पदोन्नति के लिए अपने गुणावगुण का 
भर्ल: प्रकार से मूल्यांकन करवा ले । 


0. हमने निम्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी सक्षमता और कार्य के निष्पा- 
दन के अनुसार शीघ्र उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए भी कई सिकारिशें को 
हैँ । प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए हमने अयेक्षाकृत अधिक विभागीय कोटा 
रखने का समर्यन किया है। इसके अतिरिक्त वे कर्मचारी जो पहले से ही निम्न पदों 
पर कार्य कर रहे हैं और जो योग्य हैं, उन्हें आयू की सीमा में छूट देकर उच्च पदों के 
लिए खुली प्रतियोगिता में बैठने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये । हमने यह भी 
सुझाव दिए हें कि द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी की सेवा में पदोन्नति के लिए, खाली 
जगहों का एक भाग परोक्षा के माध्यम से भरा जाना चाहिए ताकि योग्यता प्राप्त तरुण 
कर्मचारी सामान्य स्थिति की तुलना में अपेक्षाकृत और भी तेजी से आगे वढ़ सके । 


.. _77. हमने भर्ती की नीतियों और पद्धतियों में सुधार के उपायों की सिफारिश की हैं। 
हमने आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की छंटाई करने, अनावश्यक और अग्रभावी संगठनों को 
समाप्त करने, कार्य के मानक मियत करने, नियमों को सरल और संहिता-वद्ध करने, सावें- 
जनिक छट्टियों को युक्ति युक्त बनाने और समयोपरि कार्य तथा तबादलों की सीमाएं कड़ाई 
से निर्धारित करने के लिए भी सिफारिशें की हैँ । लोगों में अधिक संतोष की भावना बनाने 
के लिए हमने उन सभी कार्यालयों में एक शिकायत पुस्तक रखने पर बल दिया है जिनका 
संपर्क जन साधारण के साथ है । जनसाधारण को इसमें अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 
प्रत्येक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए । शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए वरिष्ठ अधि- 
कारियों को समय समय पर शिकायत पुस्तक की समीक्षा करनी चाहिए । 


([९) 

2. हमने सुधारों के लिए जो सुझाव दिए हैं, उनका प्रतिरोध वे लोग अवश्य करेंगे जिन 
पर इनका प्रेभाव पड़ेगा । सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले प्रतिरोध कः सामना 
करना सरकार के लिए वहत कठिन होता है । प्रधान मंत्री और अन्य केद्धीय मंत्रियों द्वारा 
समय-समय पर की गईं घोषणाओं में इस बात पर जोर दिया गया है कि मौलिक सुधारों 
की आवश्यकता है | इन सुधारों को लागू करने में किसी वर्ग विशेष के या व्यक्तिगत हितों 

प्र आधारित प्रतिरोध को अद्डचन पैदा करने नहीं देना चाहिए । आखिरकार सरकारी 
सेवा का प्राथमिक उद्देश्य जनसाधारण की सेवा है न कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा। 


| 
हर 


आपका 
हू०-- के० हनुमन्तैया 


अमती इन्दिरा गांधी, 
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समाज का प्रगाल आर कल्याण, सरक्तार का प्रभ्ादशाल। काय प्रगमाल! पर पततम्मस 
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ग्वड्लप्ण स उतना हा अच्छे होग। जतनाक उतक कनचार। उतर बताएंगे । सद्धात रूप से 

ृृआकाध्यक द हा हर कृष्ण; की मम हु रा 
| नाव | 
5 ह ल ्ज् 
सलग्त व्यक्ति यदि अयना कार्द करते सक्के प्रति उद्धतों 

वन “2. नाक अल +' न्‍क की गा फनाफ्रमा। नम से बममडक होग लक अल सब 5 >्यवनरमलब्की लक अषम +>छ ञञ (मां#० हा 
बहुत कैस यथा बिल्कुल लाभ न हागा । इसालए, प्रशासकाय कनचारथा म क्षमता आर 
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मनावल हल, अच्छा सरकार के मल आधार हू, जा! समाज मे मतष्य का उन्ताह के लए 
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«“« आए भे आात बाचान काल से हा सरकार आर सरकार। सबा का अवना अचालत 
ने लक वन मनन 5 हल 4] जे हक कक मिल विधा जो कक है ज्र चुत +. चआ अकमन शप ही एप 755 गा ७७, छ अब" ए०-> 
350 रहें; है। अततते न जा, सुवाब्यतम् अशासक्र हुए हु, उतका सनातिया हृहार 
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तब जियर्ण ध के बला कनन्‍न्‍्यक फफकन्‍नानमा कि डाक प्रा + 4-55 हा 
से पारिपुर्ण हू । इस प्रकार विश्व के दो प्राचीततम महकाह्य-राम/्थग और महान! 
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उठाने वाली है । प्रशासकीय नीतिशास्त्र और व्यवहार के वंबंच में उतका ऊंचों में केल्यता, 
थे शा वामृका 8॥4%गाक - 8 म्णक-कि' शत ] न ध किक 7 के िकड 3 5 _- १ हँ ० अपन हक. मि-2 हे सता िलननथन-+नथ«अभना अप, हक .523 अन्‍्याकत >प्यपशथा शाकम पा॥ लगा िंम 
विवक पूर्ण शासन-कला से किसी भी त हु केस नहीं हू । जबाक आज का सरकार के हरचन: 


त 
आर जाद्या प्राचाव काल का सरचना आा 
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आचरण ओर लोक-सेवा कः वह उच्च स्तर जो उस समय अधिकारियों में था, वह प्रशासन 
के लिए आज भी सतत प्रेरणा कः स्रोत हैं । 
3. अंग्रेजों भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और एक शताब्दी र ना 
बिक ४५ हक] 
र्छँ 


के 


अधिक लक अत पे न न्क +०+ जल बब्मारटी +० जी आड़ 2 2५ कलम कह क्ञप्ा अल 
धक्त समय यहां राज्य करते हूं, अध्वकतर ब्रिटन की सिविल सेवा के नमने के अनुसार 


र्क डक 7 

के कमंचारी भी उस देश से ही अतले थे । उनके प्रशासन का मख्य ध्यय था ब्रिटिश शासन 
को निविरोध वनाए रखना, देश पर इस प्रक्तार से राज्य करता जिससे कि ब्रिटिश हि 
को सहायता मिले, और सम्राट की शक्ति के ठाट-बाट के प्रदर्शन करना | वें अपने झतलन के 


अवोनस्थ विस्तृत क्षेत्रों में शांति कायम रखने और सम्मिलित प्रशासन स्थापित इ'रने में 
सफल रह । अनेक देशी रियासते भी, जिसके पास कुछ सीमा तक स्वायत्तता थी, अल्तः 
भारत सरकार के राजनेतिक विभाग के माध्यम से वायसराय के नियंत्रण के अर्धाल थीं ।! 


4. अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित प्रशासन की व्यवस्था वितियामक प्रकार की थ और 
कठोर थी । इसके विभिन्न पहलुओं को देखते हुए इसे नोकरशाही काहा जाने लगा । 
नौकरशाही, अपने सीमित दायरे में, अपेक्षाकृत सुदक्ष और व्यक्ति-निरपेक्ष थी । फिर भें, 
लोगों से दूर थी और उससे लोगों की कम ही आकांक्षाएं पूरी होती थीं। बदाकदा सुधार 
प्रयत्न होते थे परन्तु उसमें उनका मन नहीं होता था और वे बीच में ही लट्के रह 
जाते | 


। 


५ 


2! 


न्धि 


प] 


5. स्वतंत्र भारत को -यही नौकरशाही मिली । ख्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारम्भ 
में जो समस्याएं भारत के समक्ष थीं, वे स्वतंत्रता के साथ देश का विभाजन हो जाने 


जो 


इतनी अधिक और इतनी जटिल हो गई कि राप्ट्र का व्योच आर शक्ति अधिकतर इनके उपाय 
ढुंढने में ही लगे रहे। देश ने जिस कठित समस्या का सामना कम ,, उच्च में प्रचलित सिविल 
सेबाः ने, महत्वपूर्ण योगदान दिया, और कुल मिला कर, सता जब के डा से से री गा 
जमा । फिर भी, जब पंचवर्षीय योजनाएं प्रारम्भ करके विकासत्मक कार्य को गं्भी रता- 
प्वेक्ष हाथ में लिया गया, तो इसके नए कार्यों से संबद्ध प्रशासन की कमियां और कमजो जिया 
वाट रूप से दिखाई देने लगीं। 


8. इस रिपोर्ट में हमने कामिक तंत्र के उन पहलुओं की जांच करते का श्रयास किया 
पनसे प्रशासन के कार्यों के निपटान में बाधा पड़ती है और जिनके कारण वई्ड 


ट्‌ः ' रियों कक दी गेगयता पद िल करज सर अप कल ५ ०. ए अल क्यो ४०५५ के 
सुक्या में सिविल कमंचारियों की सारी योग्यता सरकारी कार्य के €&ए उपयोग नहीं हो 
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नयक्ति को । "भर्ती, वर्ण, 
गयोग और प्रशिक्षण पर अध्ययन दल के अव्यक्ष लेफ्टिनेंट जंबरल 
पृ-स चित्र 


हा है । हमने पाए गए दोधों को दूर करने के लिए समिफारिशें क॑: 
| 
; कैवा अं हि 
रट थे अवकाश प्राप्त जनरल हैं और जिन्होंने महाराष्ट्र लोक 
»्वी गला, इस अध्ययन दल के सचिव थे | कामिक आयोजना, सरकार॑। क्षेत्र 
हम (जों आई० सी० एस० के भूतपुर्व सदस्य और किसी समय मध्य प्रदेश 
हा 
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हैं और कामिक प्रशासन 
 विश्ेप क्षेत्रों को जांच के लिए तीन अध्ययन दलों की नियुतवित 
रे ऊ दी | व 
कार्य किया है) । प्रशासन सुधार आयोग के उप-सरि 
| की नियक्ति और कामिक प्रबंध पर नियुक्त अध्ययन दल की अध्यक्षता 


२३४ 0 र्‌ं 
मंत्री रहे हैं) ने की थी । प्रशासन सुधार आयोग के उप सचिव श्री..वी० डी० शर्मा उत्तके 
| पदोन्नति-तीतियों, आचरण-नियमावलियों, अनुशासन और मनोबल पर दल 
अध्यक्ष श्री के० एन० नगरकदी थे (जो आ।ई० सी० एस० के भूतपूर्व सदस्य रहें हैं और 
हैं) । प्रशासन सुधार आयोग के उप-सचिव श्री एन० चिदम्बरन 
अध्ययन दल के सचिव थे । हम इन दलों द्वारा किए गए मूल्यवान कार्य की प्रशंसा 
है, जिससे हमें कार्मिक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने में और सिफारिशें 
देने में बहुत सहायता मिली है | हमने भारत सरकार के प्रशासन-तंत्र और इञ्नकी कार्य- 
पद्धतियाँ' और प्रशासकीय न्यायाधिकरणों” पर अध्ययन दलों की रिपोर्टों के कुछ अंशों से 
नी लाभ उठाया है,जिन के अध्यक्ष क्रमशः श्री चिन्तामणी देशमुख और श्री एस० सीं० 
. लाहिरी थे। सरकारी क्षेत्र उपक्रमों और भारत सरकार के प्रशासन-तंत्र और इसकी कार्य- 
विधियों पर अपनी पिछली रिपोर्टों में, हमने दो विषयों, अर्थात्‌ मंत्रिमंडलीय सचिव और 
. क्रमशः गृह तथा वित्त मंत्रालयों के कतंव्यों पर विचार किया है, जिनकी जांच अध्ययन दलों 
द्वारा काभिक प्रशासन आदि और भारत सरकार के शासन-तंत्र और इसकी कार्य-पद्धतियों' 
पर अध्ययन करते समय की गई । इसलिए हमने इस रिपोर्ट में इन विषयों चर विचार : 
नहीं किया हु 
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.... 7. अगले अध्याय में हम वर्तमान कार्मिक तंत्र की समीक्षा से प्रारंभ करेंगे और यह 
. बताएंगे कि किन दिशाओं में सुधार की आवश्यकता. है । तीसरे अध्याय में, हमने विशेषज्ञता . 
. पर आधारित सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की है । उस्तके बाद बेतन-क्रमों के एकीकृत स्वरूप - 
. पर अच्छे कार्मिक प्रबंध के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विचार किया गया है। 
. इसके पश्चात्‌ हमने भर्ती तीति और भर्ती की एजेंसियों पर विचार किया है। फिर प्रशिक्षण” 
. के विषय में ध्यान दिया गया है। इसके बाद पदोन्नति की नीति को नियंत्रित करने 

वाले सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। फिर आचरण और अनुशासन के महत्वपूर्ण विषयों 





.. #इस हा के बाकी हिस्से में हम 0 क थोरट, पाटिल, नगरकटद्टी और देशमुख की. 
. अध्यक्षता में स्थापित किए गए अध्ययन दलों को क्रमश: अध्ययन दल (टी) अव्ययन दल (पी) 
. अध्ययन दल (एन) और अध्ययन दल (डी) कहेंगे । पु 
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_सरा अध्याय 
नए कामिक तंत्र की आवश्यकता 
. स्वतंत्रता पूद् का तंत्र 

| जो संरचना और पद्धति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, उसने स्वतंत्रता से 
को सरकार की आवश्यकताओं को भली प्रकार से पूरा किया, जिनका सबंध 
को लाग करने, व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व की वसूली करने से था | 
थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सरकार का उत्तरदायित्व मुख्यतया साधारण 
गत संचःर व्यवस्था को व ए रखने और देखरेख करने देशी व्यापर और 
वाणिज्य के संचालन और शिक्षा ठथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में थोडा सी सुविधाएं देने के 

कायों तक ही सीमित था। रक्षा, वित्त अ ट्ह ४ 
क्रिपान्वित होते थे । 
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2. इत कार्यों को पुरा करने के लिए, अधीनस्थ कर्मचारियों की एक बड़ी संस्था थी 
जो उच्च सिविल कमंचारियों के कुछ सर्वोत्कृष्ट दल के अतिरिक्त थी जिनमें भी 
प्रधान दल भारतीय सिविल सेवा का था, जिसका प्रमख उदृश्य जिलों का प्रशासन था | 
इस सेवा के अधिकांश सदस्यों की सरकारी सेवा का अधिकतर भाग इस क्षेत्र में व्यतीत 
हो जाता था । उनमें से कुछ, जिनकी वास्तव में आवश्यकता थी-प्रान्तों और केन्द्र 
मृख्याःलयों में निदेशात्मक और निति-निर्धारण स्तरों पर कुछ उच्च पदों पर कार्य करते थे । 
आई० सी ० एस० के अतिरिक्त, कुछ अन्य उच्च सेवाएं भी थी जिन्हें इम्पीरियल या श्रेष्ठ कहा - 
जाता था-जो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिए थी । उनमें से भारतीय 
लेखापरीक्षा और लेबा-सेवा, इम्पीरिजअल सीमा-शुल्क सेवा और विश्िन्न इंजीनियरीं सेवाएं 
उल्लेखनीय हैँ । आई० सी० एस० अखिल भारतीय सेवा थर।, जिसे प्रान्तों और केन्द्र दोनों 
के कार्यों में प्रयृकत किय। जाता था । इसी प्रकार ही भारतीय पुलिस सेवा भी थी । भारती 
इंजीनियरी सेवा, भारतीय मेडिकल सेवा और भारतीय क्रषि सेवा जेसी अखिल भारतीय 
सेवओं ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में दो या तीन दशकों तक काय किया जब कि इस शताव्दी 
के तीसरे दशक में इन सेवाओं में भर्ती बंद कर दी गयी । इन सेवाओं में कार्यरत सदस्य 
अपनी नौकरी छोड़ने के समय तक या तो प्रांतों में (बाद में जिन्हें राज्य कहा जाने लगा) 
या केन्द्र में कार्य करते रहे । इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति से पुव आई० सी० एस० के अतिरिक्त 
अखिल भारतीय पुलिस सेवा ही एक मात्र अखिल भारतीय सेवा थी । 


जिन प्रयोजनों के लिए यह व्यवस्था बनाई गईं थी, उन प्रयोजनों के लिए यह 
पर्याप्त सुचारू रूप से चल । मख्यालय या क्षेत्र में प्रशासक को जिन समस्याओं का सामना 
करता पडता था, वे अत्यधिक जटिल नहीं थीं । फिर भा चोंथे दशक में, यह स्पष्ट हो 
गया कि प्रशास्तत के कुछ बढ़ते हुए क्षेत्रों में विशेषोकत ध्यात की आवश्यकता है । 
इसके फलस्वरूप आई० सी० एस० के अधिकारियों और आई० ए० तथा ए० एस० और 
सीमा-शल्क सेवा जेर्ती अन्य उच्च सेवाओं का एक वित्त-वाणिज्य वर्ग बनाया गया जो वित्त 
ओर वाणिज्य के अन्तर्गत आने व.ले मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त करे और इन मामलों 
में अपना ध्यान दे सके । द्वितीय विश्व-यद्ध के पश्चात प्रशासद का ध्यान सार्वजनिक कल्याण 
की आवश्यकता की ओर बड़ने के चिन्ह दिखाई देने लगे, ओर प्रशासन के पुनर्गठन के लिए 


कुछ प्रपत्त किए गए ताकि भविष्य में पेंदा होने वाले नए कार्यों को संभालने के लिए 
देश तत्वर रहे । द 


जी * 


एछः 
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3. ख्वतंत्रता-प्राप्ति के वाद, विशेष रूप से देश के सामाजिक व आर्थिक पुनरुद्धार के 
स्मित्त योजना को साधन के रूप में अपनाने के वाद, सरकारी कार्य के स्वरूप में बहुत 
हप्रिक परिवर्तन हुआ है | प्रशासव अधिकाधिक विशेषज्ञतापरक, तकनीकी और वैज्ञानिक 
प्रक/र का होता जा रहा है, लोक संपर्क की समस्याओं ने नए आयाम अपना लिए हैं, प्रशासन 
का मख्य प्रयोजन लोक स्वीकार्यता पर आधारित होता जा रहा है और प्रशासन कार्यवाईयों 
को मकलता जनता के अधिक से अधिक सहयोग और अतुक्रिया. पर निर्भर करती जा रही 

। प्रशासन का महत्व केवल देख-रेख और प्रवंध करने के बदले स्पष्टत: सामाजिक कल्याण 
और लोक उन्नति होता जा रहा है । चालू प्रशासन-व्यवस्था संक्षिप्त रूप में इस प्रकार 


रक्त है न 
(क) प्रशासन, विशेष कर उच्च स्तरों पर, अब केवल विनियामक प्रकृति का नहीं रहा 
.  है। यह प्रत्यक्ष रूप से नीतियों के निर्धारण और उन कार्यों को लागू करने 
से संबंधित है जिनका संबंध सामाजिक कल्याण और आशथिक प्रगति से, विशिष्ट 
कार्यों को कार्यान्वित करने से और विशेष परियोजनाएं और कार्यक्रम चलाने 
से है। इस प्रकार, प्रशासन में नए क्षेत्रों का प्रादर्भाव हो गया है, और उनके लिए 
नए और विशेष ज्ञान तथा तकनीक की आवश्यकता है । 


) नियामक प्रशासन के क्षेत्र में भी, कार्य की मात्रा में बढ़ोतरी और कार्यों में परि- 
गामस्वरूप बढ़ते हुए ऑद्योगीकरण, नगरीकरण और समुदाय की बढ़ती हुई 
सामाजिक जागरूकता ज॑ंसी नई समस्याओं के उत्पन्न होने से का न समस्याओं 
.. का सामेता करना पड़ रहा है, जिन्हें निपटाने के लिए सावधानी और विशेष 


प्रबंध की आवश्यकर्ता है । 


[गन इस परमाणु यूग में, विज्ञान और शिल्प विज्ञान ( टेक्नौलोजी ) से प्रशासन के 
लिए नए कार्यों का प्रादर्भाव हुआ है। इनके अतिरिक्त सरकार के निर्णयों और 
नोतियों पर अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों जेसी अन्य विशेषज्ञताओं का भी 


.. महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ता है । 


हक [घ) कामिकों की संझ्या में हुई अत्यधिक बढ़ोतरी से यह आवश्यक हो गया है कि. द 
... यह निश्चित करने के लिए नए तरीके अपनाये जायें कि लोक सेवा का प्रत्येक _ 
. सदस्य अपनी योग्यता के अनुसार पुरा-पूरा कार्य करे । ; 


डे 


5. सरकार परिवर्तेत करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक रही है, और पिछले दो 
... दशकों में कामिक नीतियों में अपनाए गए नए दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो जाता है । हालांकि 
. इसमें भी व्यवधान आये हे फिर भी, जिस तरीके से, और जिस सीमा तक परिवर्तन हुए | 


..... हैँ, उनसे व्यवस्था में वर्तमान दृढ़ताओं का पता चलता है । ये प्ररिवर्तत छुट-पुट और बाहरी 
.. श्रकार कें है। यह व्यवस्था उसी पुरानी पद्धति पर चली आ रही है, इसमें गति नहीं है, 
... और बदली हुईं परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढ़ालने की कमी है । अभी भी ऐसे. 

. व्यक्तियों पर सरकार निम्वर है, जो अपने कार्य के विशेषज्ञ नहीं है। सरकार में जो तकनीकी, 


. वेज्ञानिक और विशेषज्ञ इस समय हैं वे भी नोति-निर्धारण में कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं ले. 


.. रहे है। उच्च पद ऐसे व्यक्तियों की पहुंच से बाहर हैं जिनमें उन पर कार्य करने की क्षमता: 
... है। सबसे बड़ी बात एक यह है कि कामिक प्रबन्ध की कोई स्पष्ट और साफ साफ नीति. 


.. नहीं है। ये दोष सिविल 


पे सेवा के मौजूदा ढांचे ओर उस पद्धति की देन हैं जिसके अनुसार 
सिविल सेवा के सदस्यों की कुशलता बढ़ाई जा रही है और उसका उपयोग किया जा रहा है 





प्र 


सिविल सेवा का संगठन 


््ि 


86. अब हम इस चंदंध में विचार करेंगे कि वर्तमान संरचना ऋर्तः है। सिविल सेवा 
जिस में राज्यों और केन्द्र को मिला कर 60 लाख" से अधिक व्यक्ति कार्य करते है, चार 
श्रेणियों-प्रवम श्रेणी (जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं भी सम्मिलित हैं), द्वितीय हा 
श्रेणों और चतु्य श्रेणो के रूप में संगठित हैं, और ये वर्गीकरण स्वीकृत वतन द 
झाधारित रु । सरकारी कार्य के प्रबंधात्मक और प्रशासकीय पक्ष--चा है वे 
कार्य में है या मुख्यालय में- मुख्यतः उन व्यक्तियों के हाथों मेंह जो प्रथम श्रेणी 
है । इस श्रेणी में निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित हैं 


श्र 


हर शू 

हिट 
428 

तृः 


ह॥ 


(क) अखिल भारतीय सेवाएं जो राज्यों में और केन्द्र में क्षेत्रीय कार्य और सचिवालय 
में मुख्यतः प्रशासकीय कार्यों से सम्बद्ध हैं, 


(ख) प्रथम श्रेणी की मैर-तकनीकी केन्द्रीय सेवाएं, जो केन्द्र में लेखा-परीक्षा, आय-कर, 
इाक-तार और रेलवे जसे प्रशासन के गर-तकनीकी क्षेत्रों के प्रशासव के लिए 


बनी हैं । कुछ सोमा तक उनके सदस्य भी, केन्द्रीय सचिवालय में तेतात किए 
जाते हैं । द 


(ग) प्रथम श्रणणी की तकनीकी केन्द्रीय सेवाएं, 'जो केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा, तार- 
इंजीनियरिंग सेवा, रेलवे इंजीनियरग 
विभागों के तकनीकी पक्ष पर के 


कक आई 


थोड़ी संख्या में सचिवालय पदी 


7. प्रथम श्रेणी के पदों के वर्ग में वे 
कार्यों से सम्बद्ध अधिकारी और गर तकनीः 
प्रथम श्रेणी के वे पद, जो केन्द्र की किसी 
सेवा के अन्तर्गत माने जाते है । 


8. इसके बाद राज्य सेवाएं आती हैं, जो तकतीकी और गर-तकनीकी दोनों ही प्रकार की 
वे केवल किसी राज्य विशेष के भीतर होती है, यद्यपि कभी कभी इन सेवाओं से सम्बद्ध 


है । 

शत का ] रू ३, रे हि. लक] हक, ् यों 
अधिकारियों को केन्द्र में कार्य करने के लिए ले लिया जाता है। केन्द्र की भांति राज्य 
में भी इनी-गिनी सेवाएं हैं जो किसी विशेष सेवा के अन्तर्गत नहीं आतीं हैं । द 


9. राज्य में जिला स्तर पर उच्च क्षेत्रीय पदों तथा विश्ञागों के अध्यक्षों के पदों पर 
सामान्यतः अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा अन्य कार्यात्मक व तकनीकी राज्य सेवाओं 
के सदस्यों की नियुक्ति की जाती हैं। राज्य में सचिवालयी - पदों पर सामान्यतः भारतीय 
प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है | तथापि, कृषि, लोक निर्माण कार्य 
विभाग जैसे कुछ विभागों में अतिरिक्त अथवा संयुक्त सचिव, और कभी-कभी सचिव स्तर 
तक के पदों पर तत्संबद्ध कार्यात्मक अथवा तकनीकी सैवा के सदस्यों की नियुक्त भी की जाती है। 
हाल ही में ऐसी प्रवृत्ति देखने में आई है कि “पदेन नियुक्ति ” का आश्रय लिया जाता है 
और ऐसा करके तकनीकी तथा विशष सेवाओं पर लगे लोगों को सचिवालय में सेवा का 
अवसर दिया जाता है । ह ये जा 

















... #रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशालय ने जो गणना की है उससे पता लगता है 
कि 966 में केन्द्रीय सरकार में 27 लाख से अधिक और राज्य सरकारों में 37 लाख 


से अधिक कर्मचारी कार्य करते थे।. 


प्रथम श्रेणी सेवा के कार्य 


0. सरकार में होने वाले कार्य को मोटे तौर पर सामान्यत्रशासन, विशेषज्ञता प्रशासन! 
तथा तकनीकी और/अथवावंज्ञानिक प्रशासत नामक तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया ज सकता 
है। जिला समाहर्ता (कलक्टर ), आयकर अधिकारी तथा कार्यकार। इंजीनियर के स्तर के प्रशासन 
को ऊरर बताए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों का दुष्टान्त माना जा सकता है । सामान्यत: उचित 
हूय से संगठित प्रत्येक प्रथम श्रेणी की सेवा में उपर्युक्त उच्चस्तरीय प्रकार के सभी कार्यों को करना 
पडता है । उदाहरण के लिए, भारतीय-पुलिस सेवा; पुलिस प्रशासन, आयकर सेवा, आयकर 
प्रशासन में तया केन्द्रीय इंजीनियरिय सेवा, इंजीनियरिंग श्रशासन में कार्यरत रहताहू । उपयुक्त 
सेवाओं के अधिकांश सदस्य क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करते है । इनमें से कुछ इसी कार्य से 
संबंधित मख्यालय संगठन में स्थानान्‍्तरित कर दिए जाते हूँ । इस प्रकार, भारतीय पुलिस 
सेवा-अधिकारी, केद्धीय जांच बयूरों तवा आयकर अधिकारी, प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड 
तनात किए जाते हैं । सामान्य रूप से, प्रथम श्रेणी की सेवाएं एक का यात्मक हैं, तथा इनके सदस्यों 
को भरती के बाद किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है | इनकी 

वा अधिकांशत: और प्रारम्भिक वर्षों में तो निश्चित रूप से, इनके अपने स्वयं के कार्यात्मक क्षेत्र _ 
ती है । इसका महत्वपूर्ण अपवाद है-भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो अखिल भारतीय सेवा 
.._ है और जिसके सदस्यों को अपने जिला तथा राजस्व प्रशासन के विशेष कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त 
अच्य क्षेत्रों में भी तेनात किया जाता है । द 


अखिल भारतीय संवाएं 


द 3. स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दो नई अखिल भारतीय सेवाएं अर्थात्‌ भारतीय प्रशासनिक सेवा 
. तथा भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना की गई । इन दो नए संवर्गों पर पुरानी भारतीय सिविल 

.._ सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के वर्तमान अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त की गई । अखिल 

. भारतीय सेवाओं का उद्देश्य, प्रमख रूप से सभी राज्यों में मुख्य क्रिया-कलापों में प्रशासन काएक . 


... समान उच्च स्तर सुनिश्चित करना, राज्यों तथा केन्द्र के बीच अनुभव का आदान -प्रदान करना, 


. तथा केद्र में निर्णय लेने वाले स्तर पर आवश्यकतानुसार राज्य प्रशासन के अनभवी व्यक्तियों . 
. को तैनात करना थीं । स्वतंत्नता-प्राप्ति के समय स्थापित की गई इन दो अखिल भारतीय सेवाओं 
... के अतिरिक्त, भारतीय वन सेवा नामक एक तीसरी सेवा हाल में स्थापित की गई । इंजीनिय- 
..रिंगे, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में दो और अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना _ 
.. करने के संबंध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । भारतीय क्षषि सेवा तथा भारतीय 
.. शिक्षा सेवा की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है । ह 





2. अखिल भारतीय सेवाओं के प्रश्न पर विचार करने वाले हमारे अध्ययन दलों ने वर्तमान 
अखिल भारः गये से ॥ वाओं को बनाएं रखने का समर्थन किया है । केन्द्र-राज्य सम्बन्धों प्रविचार 
करने वालों अंध्य 49% दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि य्पि भारतीय प्रशोसनिक सेवा कीं कार्य- 
प्रणाली केबूयोरी में, उच्च प्रशासन में विशेषज्ञता संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए परिवर्तन - 
तथापि उपर्यक्त सेवा को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है । अध्ययन दल 
निष्कर्ष पर पहुंचा है, तथा उसेनें इस बात का भी समर्थन किया है कि उन 

भारतीय सेवा का विस्तार किया जाए जहां प्रशासन के समान क्षेत्र हा 
क केन्र तया राज्य केबीच |... ह 












न क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है अत: और अधिक .. 
करना लोक हित में होगा । केन्द्र-राज्य सम्बन्धों तथा . 
तट में हम इस मामले पर फिर से विचार करेंगे । 








9 
केनद्रीय सरकार के मुख्यालय संगठन में कर्मचारियों की नियुक्ति 


34. अब हम उस तरीके का उल्लेख करेंगे जिसके अनसार केन्द्रीय सरकार के मख्यालय 
संगठनों में उच्च पदों पर नियक्तियां की जाती हैं । 


5. वर्तमान समय में सिविल सेवा में उच्च सेवाएं प्रारंभ से ही क्षेत्रीय सेवाएं रही 
। उनकी प्रारम्भिक तनाती केन्द्रीय तया राज्य सरकारों के क्षेत्रीय कार्यालयों में की जाती 
। प्रशासक के क रियर का लगभग आधा समय गजर जाने के बाद ही, नीतिनिर्माण से संबंधित 
कार्य में उसकी तेनाती की जाती है । नीति निर्माता तथा कार्यपालक के बीच स्वभावत: कोई 
श्रेणी विभेद नहीं है । इस प्रणाली को इस प्रकार से बताया गया है कि एक ही व्यक्ति विभिन्न 
समयों पर कार्यपालक तथा नीतिनिर्माण का कार्य करे । इसका अपवाद केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
है जो केन्द्रीय सरकार के मुख्यालय संगठन में नियुक्त कर्मचारी दल का एक बहुत बड़ा भाग है 
यथपि इसका निर्माण किसी कार्यपालक कार्य के लिए नहीं हुआ है । 
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6. केन्द्रीय मख्यालयों में पदों पर किसी विशेष सेवा के लिए. औपचारिक आरक्षण 
नहीं है, यद्यपि उप सचिवों के लगभग 45 पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अवर सचिवों की पदोन्नति 
के लिए निश्चित किए गए हूँ । वर्तेमान योजना में उच्च क्षेत्रीय सेवाओं से अधिकारी लेकर 
उन्हें क्रश: 3,4और 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए अवर सचिवों, उपसचिवों तथा संयक्त 
सचिवों के पदों पर नियक्त करने की व्यवस्था की गई है । तथापि वर्तमान परिपाटी के अनुसार 
तकनीकों, वेज्ञानिक तथा अन्य विशेषज्ञ ब्यक्तियों में से अधिक संख्या में अधिकारी नहीं लिए 
हैं । अध्ययन दल (डी) के कथनानुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा, गेर तकनीकी केन्द्रीय श्रेणी ॥ 
सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा जसे गर विशेषज्ञ व्यक्तियों पर ही अधिकतर निर्भर रहा 
जाता है । पिछले वर्षों में अवर सचिव, उपसचिव तथा कुछ ह॒द तक संयुक्त सचिव के स्तर के 
पदों के लिए केनद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की सेवाओं का ही अधिक उपयोग किया 
गया है । 


7. प्रशासन की बढ़ती हुई जटिलता, और सरकारी निर्णयों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
.. के बढ्ते हुए प्रभाव के कारण प्रशासत अधिक से अधिक विशषज्ञापूण होता जा रहा हूँ 
. और केचद्रीय सचिवालय में उच्चतर प्रशासनिक पदों की नियक्तियों से संबंधित प्रवंधों में सुधार 
. लाने के लिए पिछले तीन दशकों में अनेक प्रयास किए गए । इस उद्देश्य से किये गये प्रयासों का 
परिणाम यह हआ कि सेवाकाल के दौरान चने मये उन अधिका रियों के पल बन गए जो स्थायी. 
खूप से केन्द्र में सेवा के लिए उपलब्ध हो. सकते हैं । 


। 8. जैसा कि अध्ययन दल (डी) ने कहा है “इस प्रकार की कुल चार योजनाएं थीं। 
. सन्‌ 930 से 7939 के दशक का वित्त और वाणिज्य पुल, सन्‌ व950 की भारतीय सिविल 
: प्रशासनिक (केद्धीय संवर्ग) योजना, सन्‌ 957 का केन्द्रीय प्रशासनिक पुल और प्रस्तावित 
केन्द्रीय-आथिक-पुल । इनमें से केवल पहली योजना ही कार्यान्वित हो पायी, और वह भी द्वितीय 
 विश्वयद्ध छिड़ जाने के कारण पूरे तौर पर नहीं । जिस सीमा तंक इस योजना पर काम 
हुआ है उससे एसा प्रतीत होता है कि यह योजना सफ़ल रही है । दूसरी योजना केवल एक विचार 
के रूप में हीं रही। तीसरी योजना को सरकार ने विधिवत्‌ अनुमोदित किया और जैसे ही उसे 
आंशिक रूप में कार्यान्वित किया गया राज्यों और भारतीय प्रशासनिक सेवा संगठंनों द्वारा किए 
“गए कड़े विरोध के परिणामस्वरूप उसे रोक देता पड़ा और इस विषय पर आगे विचार शुरू किया 
“गया । एंसा मालूम हुआ है कि उक्त चौथी योजना की अभी जांचे की जा रही है । स्वतंत्रता- 
आप्ति के बाद की पहली दो योजनाओं में तीन दोष थे :- 


() केन्द्र में स्थायी उपनियुक्ति की व्यवस्था से विशेषाधिकार की स्थिति बन गई ।: 
2-8 & # (770 । 
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(2) दोनों में से क्रिसी एक योजना में भी उस प्रकार की विश्ञेपज्ञता की परिकल्पना नहीं 
की गई थी जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित थी और दोनों योजनाओं 
में विदेशी मद्रा और विमाव उत्पादन जैसे भिन्न भिन्न विषयों के लिए उक है पूल का 
व्यवस्था सोची गई थी । 

3) यद्यपि एक योजना में प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया था कित्तु प्रशिक्षण संवेधी 
क्रमवद्ध दष्टिकोग तथा उसके विकास के वारे में विचार नहीं किया गया था । 


_ सडक कक 
(जे 
अल्प काम 


इन परिस्थितियों में सरकार के उच्चतम पदों पर तनियक्तियों की व्यवस्था में गम्भीर 
व्रूटियां विद्यमान हैं । रा द 
तरुटियां क्‍ 
9. सरकार के कार्यों में परिवर्तन और अत्यधिक विभिन्नता के परिणामस्वरूप उच्चतर 
प्रशासन में अनेक विययों के विशेषज्ञ होने जरुर हैं। उच्चतर स्तरों पर, नए कामों के _ 
लिए एक एसी क्षमता ज्षी आवश्यदता है जो रातों-रात नहीं आ सकती । वह तो केवल एसे विशेष 
प्रशिक्षण से अजित की जा सकती है जो मूलतः कार्यात्मक कुशलता या शक्षणिक योग्यता पर 
आधारित हो । प्रशासन के प्रत्येक नए क्षेत्र में चाहे वह आधिक, सामाजिक, औद्योगिक, प्रौद्योगिक 
वैज्ञानिक या कृषि किसी से भो संबंधित हो, विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताओं, ज्ञान और 
तकनीकों की आवश्यकता होती है । प्रत्येक क्षेत्र में सफ़ल प्रशासन के लिए उसके अन्‍्तर्निहित 
सिद्धांतों के गहन' ज्ञान और उसकी समस्याओं की जानकारी को आवश्यकता होती है । यह ज्ञान 
संबंधित क्षेत्र में काफ़ी समय तक अध्ययन तथा प्रशासन के अभ्यास से ही आ सकता है । 
कुछ मामलों में तो यह ज्ञान काफ़ी लम्बी! अवधि के वाद बल्कि यों कहना चाहिए कि वस्वुत: 
बहुत लम्बे समय के बाद ही प्राप्त होता है, और वह एक प्रकार की वचन बद्धता -- व्यावसायिक _ 
वचनबद्धता का रूप धारण कर लेता है । जैसा कि हमारे अध्ययन दल (पी) ने कहा है, ------ 
. वर्तेमान समय में आवश्यकता इस बात की हैँ कि व्यवसायवाद को अधिक सोहेश्य विकास' किया _ 
जाए । इससे हमारा तात्यय यह है कि हम अब व्यावसायिक सिविल कर्मचारियों के एक बड़ वर्ग 
के विकास से संतुष्ट नहीं हो सकते, बल्कि हमें तो व्यावसायिक आशिक प्रशासक, व्यावसायिक सामा- 
जिक प्रशासक और इसी प्रकार के अन्य प्रशासक वर्गों का विकास करता है। सफ़ल' प्रशासन इस 
बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक पद पर ऐसा व्यक्ति हो जिसमें अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं, और 
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क्षमता हो | वर्तमान कामिकों में नए कौशल और विशेषज्ञता" "********** जिश्की आज जरूर 
है'*******“लाने के लिए कुछ विशेष उपाय करना अआधवश्यक है । इसका अर्थ यह है कि सचिवालय 


में उच्चतरीय प्रशासन से संबंधित विभिन्न क्षेत्र-सेवाओं में विद्यमान क्षमताओं का लाभ पूरे और 
. य्‌ क्तियुक्त ढंग से उठाना चाहिए। दूसरे, सभी ख्रोतों से चुने गए कामिकों में नई विशेषज्ञता लाने के _ 
लिए, जहां तक आवश्यक हो, पदावधि पद्धति (टेन्योर सिस्टम) में परिवर्तत लाना होगा । इन. 
दोनों उपायों के फलस्वरूप उच्चतर प्रशासनिक पदों पर नियृक्तियों के मामलें में अब तक प्रचलित 
प्रणालियों में आमूल परिवर्तत करना आवश्यक होगा। ः क्‍ 


... 20 तकनीकी क्षेत्र में बहुत से ऐसे पद बन गए हैं जिनके लिए विषय वस्तु की गहन क्षमता की. 
. आवश्यकता होती है। एक विविधज्ञ ( 0०४०८४४५ ) जो विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करता 
' है उसे प्रशासन के उत क्षेत्रों का कुछ मल ज्ञान अवश्य हो जाता हैं। फिर भी बढ़ती हुई शिल्पवैज्ञानिक 
.. बारीकियों के युग में यह पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि विशेषीकृत और तकनीकी क्षेत्रों में बहुत से पद 
समुचित रूप से केवल उन विशेषज्ञों द्वारा ही भरे जा सकते हूँ जिन्हें संबंधित विषय का आवश्यक 
ज्ञान हो हे  अमिश्चित विविधन्नतावाद जिससे हम सब सुपरिचित हैं, विभिन्न क्षेत्रों मे नाकाम पिद्ध 
.. हो रहा है और उसका महत्व उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। सामुदायिक जीवन की समस्याओं के 
.. संबंध में विज्ञान और प्रोद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रयोग का यह एक अपरिहारये परिणाम है । हम एक 
.. एसी अवस्था तक पहुंच चुके हू जहां बहुतू से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशासनिक निर्णयों पर इन दोनों की 
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गहरी छाप है लिए उच्च पदों में नियक्तियां करने की नीतियों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता 
ओर उन्हें वतमान यग की आवश्यकताओं के अनसार उपयकत वनाया जाए, क्योंकि अब उनका 
परम्परागत महत्व समाप्त हो चेका है। इस संबंध में एक ए से प्रयास की आवश्यकता है जिससे कि 
पदों पर उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्तियां की जःए जिनके पास अपेक्षित शैक्षणिक बोग्यताएं हों 
इसका अथ यह है कि मात्र विविधनज्ञ को त रजाह दत के स्थान पर एस लोगों को तरजीह दी जाए 
जिल्होंने संबंधित क्षेत्र में क्षमता प्राप्त कर ली है। जहां किन्नी पद के लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्य 
को आवश्यकता हो या जहां कियो खास विशेषज्ञता का अभनभ्व अद्यावश्यक हो वहाँ उच्चतम पदा 
पर भी, संबंधित तकनीकी या विशेषज्ञ कार्यात्मक सेवाओं के व्यक्तियों में से नियक्तियाँ करना लोक- 
द्वित में होगा । जड़ांये अनिवार्य नहीं हैं और प्रशिक्षण और अनभव से अपेक्षित विशेषज्ञता 
प्राप्त की जा सकती है. वहां लोकहित इसी वात सें है क्वि क्षेत्र काफ़ी व्यापक रखा जाए 
ओर विविधजन्न तथा विशेषज्ञ दोनों प्रक्मार के लोगों में है सर्वोत्तम व्यवित चने जाए | इस 
उद्देश्य के लि यी जाने वाली कार्यविधि की रूपरेखा हम अगले अध्याय में प्रस्तुत करेगे । 


उच्चतर प्रशासन मे तकनीकों, बच्चानिक एवं अन्य विशेषज्ञ 


2. इस प्रसंग में, तकतीकी एवं वज्ञानिक कामभिकों और अर्थश्ाष्तियों एवं डाक्टरों 
ओर इंजीनियरों एवं अन्य शिल्पविज्ञानियों के व्यवसायों को योजवावद्ध रूप देने के लिए 
भी नवीन दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होगी । नए दृष्टिकोंग का उद्देश्य चने हुए 
विशेषज्ञ कामिक तेयार करने की योजना होना चाहिए । यद्यपि हाल के वर्षों में सचिवालय 
में विविध प्रकार के विशेषज्ञों को लाया गया है, तथापि वे अलग सोथनों में ही र 
इस समय इतका काम परियोजनाओं या कार्यक्रमों की अज्निक्षमता के विषय में, पूछे जाते पर 
सलाह और अपना मत देना मात्र है । वर्तमान पद्धति के अनवार, उनसे ने तो यह अवेक्षा 
की जाती है कि वे नीति संबंधी सलाह देने या प्रवंधकीय निर्णय करने में कोई भाग लें और 

ही वस्तुतः वे उनमें कोई भाग लेते हूँ, यह कार्य सचिवालय का ही दायित्व समझा जाता 
है । प्रशासकीय अनुमोदत और व्यय की मंजूरी दोनों वास्तविक नियंत्रण के द्योतक है और 
ये दोनों सचिवालयी तंत्र के क्षेत्राधिकार में आते है। ये समय-लाध्य और समय 
समय पर हताश' कर देन वाली वात हूं । याद तकनांको, वज्ञानिक एवं अन्य विशषज्ञों को 
सचिवालय में उच्च प्रशासनिक एवं प्रवंधकीय पदों पर कार्य करने का पर्याप्त मात्रा में कोशल 
और योग्यतांएं उपलब्ध नहीं हुई हैं, तो अभिश्लमता इनका केवल आंशिक कारण है, मख्य 
कारण यह है कि एसे पदों पर काय करने का उन्हें अपने कैरियर के आरंत में ही अवसर 
नहीं मिला और न ही उनके विकासाथ कोई समुचित योजना बनायी गयी । चूँकि प्रस्तुत 
प्रसंग में, उच्च प्रशासकीय पदों पर काय करने के लिए तकनीकी वैज्ञानिक एवं अन्य विशेष 
विशषज्ञताओं की आवश्यकता है, इसलिए इन स्त्रोतों सेव्ंबद्ध उययक्त कामिकों के मख्या- 
लय॑य संगठन यानी सचिवालय में अवश के संबंध में उपाय किए जाने चाहिये । इसलिए एक एसे 
नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे चुने हुए विशेषज्ञों को प्रशामक्ीय तंत्र का अंग 
बनाया जा सके और उन्हें इस योग्य बनाया जाए- कि थे और अधिक प्रत्यक्ष रूप से नीति- 
निर्धारण में भाग ले सके, ताकि जिन कामों को उन्हें अपने अपने विशेष क्षेत्रों में या उच्च 
प्रशासन के संबद्ध क्षत्रा सम करता है उन्ह करने के लिए वे अपने आपको योग्य बना सके ) 


. अन्य त्रटियां 


22. एक अन्य त्रुटि, विभिन्न संवाओं के पारिश्रमिक ढांचे में मिलती है । स्थापित उच्च 
सेवाओं केएसे वेतनमानहें जो समय से इतने बंधेहुए है कि पदधारी आसानी से वेतनवद्धि 
पाने के सिलसिले में पूर्णतया आश्वस्त हो जाते है. । दीघेकालीन वेतनमान भी विभिन्न कार्य॑- 
क्षत्रों के यथार्थ दायित्वों को छिपा देते हैं, और इस प्रकार वेतन-पत्र की रकम को बढातें-चले 
जाते है। इसके अतिरिक्त, इनसे न तो योग्यता को कोई मान्यता मिलती है और न ही इस प्रकार की 
मान्यता पर आधारित पदोन्नति के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हें और न ही अच्छा काम करने के लिए 


2 


यतत प्रोत्साहन[प्रिशासन के विभिन्न, क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से विविध वेतनमान भी पाए 
जाते है जो सेवा के विभिन्न वर्गों में अति असमान व्यावसायिक प्रतिमानों कोज नमः देते हैं । अत्यधिक 
अनकल वेतनमान भा० प्र० सें० और भा० वि० सं० में मिलते हैं, जिनसे उन्नति के लिए प्राथमिकता 
के भाव उत्पन्न होते हैं। विकास जार अत्यधिक बढ़े हुए सरकारी क्रियाकलापों के कारण सभी संवर्गों 
में दायित्व के विभिन्न स्तर पदा हो गए हैं । इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि 
बेतन संरचना को युक्तियुबंत बताया जाए और प्रशासन के सभी 23 में इसकी आधारशिला 
सान्य स्तरों पर रखी जाए । चूंकि उच्च प्रशासन को अपने पदों की पूर्ति अब विविध ज्रोतों 
मे करनी है, इसलिए कार्मिकों के संवर्गों से बाहर के पदों की पूर्ति और दायित्व के निर्वाहार्थ 
बतनमानों में विद्यमात असमानता इनका वरण करने में कठिनाइयाँ पंदा करेगी और वर्तमान 


विभिन्न वेतनमानों में कुछ सापेक्ष एकरूपता लाता जरूरी है । 


०३. भर्ती की पद्धतियों से एक और त्रुटि पैदा होती है | भर्ती संबंधी जो नीतियां इस 
समय प्रचलित हैं, वे प्रशासत को अधिकांशत: इस बात के लिए बाधय कर देती है 
कि वंह, अपने मध्य एवं उच्च स्तरों पर प्रथम श्रेणी सेवाओं (अखिल भारतीय एवं केन्द्रीय) 
के लिए खली प्रतियोगिता से भर्ती किए, 20 से 25 वर्ष के बीच की आयु के स्त्री और पुरुषों 
से काम ले । यथ्षपि निम्त श्रेणियों से इन सेवाओं में पदोन्नति करने की व्यवस्था है तथापि 
बह पर्याप्त नहीं है और यह निम्नश्रेणियों में उपलब्ध प्रतिभा को पूर्ण मान्यता भ्रदान' नहीं करती । 
इस प्रकार की प्रतिबंधक नीतियों के कारण इन निम्न श्रेणियों में जो उदासीनता उत्पन्न हो जाती 
हैं, वह एक ऐसी बात है जिसकी सेवा के क्षेत्र में कोई गुंजाइश नहीं है । हमारी बतेमान सामाजिक 
स्थितियों में और एक ऐसे समय जब उपयुक्त रोजगार के अवसरों की तुलना में उच्च शिक्षा 
प्राप्त लोग कहीं अधिक संख्या में मिकल रहे हैं, तब बहुत से व्यक्तियों को निम्न 
श्रेणियों में भर्ती होकर संतोष कर लैंना पड़त है और वे लोग कम प्रतिभा के अपार समूह 
में लप्त हो जाते है । सिविल सेवा के वर्तमान कार्यभार को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता 
है कि यदि निम्न ओहदों के सुयोग्य व्यक्तियों को बेहतर प्रोत्साहन दिए जाएं तो सिविल सेवा 
के कार्यपालन में अत्यधिक सुधार होगा । यह जरूरी हो गया है कि ऐसी आवश्यक स्थितियां 
एवं पर्याप्त अवसर पैदा किए जाएं जिनसे निम्न ओहदे का कोई भी समर्थ एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति 
..- झीश्रता से इतनी ऊंचाई पर पहुंच सके, जितना कि उसे अपने सामथूर्य और काये के आधार 

पार पहुंचना चाहिए । क्‍ 
वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग 


.... 24. अध्ययन दल (डी) ने केख्लीय सरकार के संयुक्त सचिवों और उनसे ऊपर के स्तर 

. के वरिष्ठ प्रबंधकों के वरण, विकास ओर तैनाती की प्रचलित पद्धति में पायी जानेवाली त्रुश्धिय 
का उल्लेख किया है ; क्‍ 

.._(क) केवल वरिष्ठता का अनुसरण जो कार्य की कोटि की दृष्टि से हानिकर सिद्ध हुआ क्‍ 
. (ख) तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य विशेषीकृत स्रोतों का सिमीत प्रयोग जिसका फत 

5... ० यह होता है कि इन स्रोतों में सक्षमता विकसित नहीं हो पाती जिसकी, आज 

. + “7 वरिष्ठ स्तरों में आवश्यकता हैं । 2 7 3 


..._ मौजूदा वातावरण में सरकार के नीति निर्धारक स्तरों पर विभिन्न ख्रोतों-विविधा 
. और विशेषज्ञ, तकनीकी एवं वैज्ञानिक -सभी से लाभ उठाना आवश्यक हैं, बयोंकि नीति- 


निर्धारण में आज, विचारणा और अनूभव के विविध दृष्टिकोणों का योगदान होना अनिवाई 


25. ऊपर जो कुछ कहा गया है उसे ध्यात में रखते हुए, हमारा बहू मत है कि वत्तमाल 
| न कल की द्द ९पंबकनाओं नल ७ ६+- यरआी शासथ >> >य मकर ारिनक७+ पीर <भू हा कु >परन्‍्या# “बह, | न 8. _अकफनननका: _रयलमम ० आांकमननबक.. ऑवमवकमम ३. दिए फिल ६. हे अल ५... ५ खा ० ह व 
कंसक तब से सुधार का आवश्यकता हैँ, आर इस छुधार के नममत्त तिम्त विधियां अपनतादी 
णगं हक 
हनि। :+- 
जय अामयूइक ऋषष७कगर हिल ले सास दा जनक अक का ग्‌ के ् ४०२8 ०] धरा आ७-जज आंबांक आओ कक पदों कक ०००». 
[) उयवबुक्त बोस्यताओं और सामबूय वाले लोगों से नीती-परामर्ण के पदों को भरत 
है हे ८68० अन्‍रन्क छापा अप ञ अपन सनक 2 कं, है आह न ह०>'आंकादे+ ऑफ व्यास ञ् श्र 
के लिए एक यक्तियवकत प्रणाली के अपताने की आवश्यकता हूँ ! इसका यह अ' 
िलटा 
् जय, यह पल अन्‍न+-_यकाऊ । ठांयं 
होगा क्लि सचिवालय के कार के लिए विविश्व सेवाओं का पुरा-पूरा लाभ उठाया 
अममनरभय शक ० क्राएइा पा करण 0 न प्र 77 
जाएगा 'ख्यालय के कामिक्रों में अपेक्षित विशेषीकरण के निर्माण के लिए 


विशेध उयाय भी करने होंगे ! 


(4) वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग का चुनाव सर्भी संगत ख्ोतों-विविध- एवं विशेषज्ञ-से करना होगा 
और इसके लिए, सभी संवर्गों में प्रतिशा का पता लगाकर उसका विक्ञास करता 


होगा विशेषक्षर उन संबर्गों के कर्मचारियों का जिनका उच्च प्रशासन में पर्याप्त 
सीमा तक प्रवेश नहीं हो पाया है । 


धिआ 


(() एक युक्तियक्त वेदन संरचना के अपनाए जाते की आवश्यकता है, जिससे प्रत्येक 
कार्यक्षेत्र में बहन किए जाने वाले वास्तविक दायित्व प्रतिविबित हो सके । 


[ए) समस्त कार्मिक-तंत्र में मनोवल को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि निम्न ओहद 
के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए सामथ्य और निष्पादन के आधार पर, निविल 
सेवा के उच्च पदों तक पहुंचने के लिए आज जो क्षेत्र उपलब् उससे कहीं 
अधिक व्यापक्र क्षेत्र बनाए जाए । 


26. आगामी जवध्यायों सें उपयक्त दोपों को दुर करने और उनके साथ साथ विकासशील 
समाज के लोकतंत्रीय ढांचे के भीतर रहते हुए प्रशासन की चनौतांपूर्ण अपेक्षाओं से निपटने 
के लिए हम सिफारिश करंगे । हम जो सुज्ञाव देंगे उतका संबंध मुख्यतः केन्द्रीय प्रशासन 


से होगा । जहां तक राज्यों का संबंध है, हम जिन सिद्धांतों की स्थापता करता चाहते 


हँ उनमें समुचित परिवर्तेन करके उत्हें राज्य के प्रशासन पर भी लागू किया जा सकता है। 
इनका हमारी राज्य स्तरीय प्रशासत की रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख किया जाएगा । 


तोसरा अध्याय 
सुधार की रुपरेखा : विशेषीकरण की आवश्यकता उद्देश्य 


इन प्रस्तावों का उद्देश्य सिविल सेवा के अत्त्गत कीरियरों को प्रणाली वद्ध करके 
सिदिल सेवा के मानवीय साधनों के प्रयोग को अत्यन्त प्रभावशाली वताना है. जिससे वर्तमान 
सरकारी काम के लिए जिस कौशल एवं सामथ्य की आवश्यकता है, उसे पैदा किया जा 
सके और संदाओं की दक्षता एवं मनोवल को उच्च स्तर पर बनाए रखा जा सके ; जिससे 
वह पर्याप्त मात्रा में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा प्रके ; और इसे 
एक एसा करियर बनाया जा सके जो प्रतिभाजाली व्यक्तियों के लिये खला हो। कामिक 
प्रशासत के संबंधित तीनों अध्ययत दल और भारत सरकार का तंत्र और उसकी काय 
विधियों से संबंधित दल एकसत है कि न्ावी प्रशासन को उत्तरोत्तर विशेषणीकरण को 
और अग्नभर होना है और कार्मिक प्रशासद का एक महत्वपृर्ण ध्येय यह होना चाहिये कि 
अपेक्षित विशेषताएं पंदाी कर उनका पोषण किया जाये। वे इस वात में भी एकमत 
की वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के द्वार सिविल सेवा के सभी क्षेत्रों के लिये खले रहने चाहिए 
पर प्रश्नासत की अपने उच्चतम स्वर के पदों के लिए विविध ज्रोतों से उत्कृप्टतम व्यक्ति 
चुनने का यवार्थ प्रयास करना चाहिये। इसी बाल को आधार मानकर हम अपनी सुधार 
योजना प्रस्तुत करते है । 


अध्ययन दल (पी) और अध्ययन दल (एन॥ दोनों ने विद्यमान कारमिक ढांचे 
की छानबीन की है। अध्ययन दल (पी) का यह मत हैं कि किसी अधिक्रम में विविध- 
स्तरों पर विशेष कार्यों के लिए भर्ती किए गए, प्रशिक्षित और तेनात कार्मिकों के समहों 
का प्रतिनिधित्व करने वाली अनेक संव्गित सेवाओं से बनी सिविल सेवा का वतंमान 
संगठन अवश्य ही अच्छा है। इसने सिफारिश की है कि जहां कहीं विशेष ज्ञान और संबंधित 
कौशल की अपेक्षा रखने वालें पदों की संख्या काफी हो, वहां नई सेवाओं का गठन किया 
जाना चाहिए । इसके विपरित, अध्ययन दल (एन) ने सिविल सेवा से संबंधित पदों के 
कृतंब्यों एवं दायित्वों को निश्चित करने और उन्हें उचित ज्ञान, योग्यताओं और अनुभव 
वाले कामिकों से भरने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसने यह मत व्यक्त किया है 
कि सिविल सेवा के सभी पदों के वर्गीकरण को एसी योजना को वतंसान सेवा के सारे 
ढांचे पर लागू किया जा संकता है। 


. 3. हमारा यह मत है कि वर्तमान कामिक तंत्र ऐसा नहीं जो यूक्तियक्त हो और 

प्रशासन एवं जनता के अधिकतम लाभ के लिये सिविल सेवा के भीतर मानवीय साधनों 
का अभिष्ठततम उपयोग कर सके। इसे निम्नलिखित तरीकों से संभव बताया जा सकता 
हे 


(क) प्रत्येक सेवा के उस कार्यक्षेत्र के प्रति युक्तियुकत दृष्टिकोण अपनाकर जिसमें 
यह तक सिद्ध आधार पर और प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके; और 


(ख) उस क्षेत्र को व्यापक बनाकर जिसमें सभी सेवाओं को अपना योगदान करने 
का समान अवश्वर उपलब्ध हो 4 ऐसा! करने में किसी सेवा विशेष के एसे पदों 
के संबंध में कोई विशेषाधिक्ृत स्थान प्रदान नहीं किए जाने चाहिए जिन्हें. 
आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण और /या अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद भली भांति 

. भरा जा सकता हो। 


ध हा 
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्आ पंप ज जे पा य मे कर ह 
हमारे मतानुसार, प्रशासत ३१) 85 अं | पायी जाती है उतनें थे कमियय को यह 
दृष्टिकोण अयनाकर, दूर किया ही 
न्‍ : जड़ पकड़ चुकी है। अखिल भारतीय सेवाओं मे £ 
. अखिल भारतीय सेवॉर्ट हे पल 0 के नम नेवाओं में निहित 
ला तो है दा शावाल पती विस उदय सभी राय में अयालन, के एक वा 
मानकों को सुनिश्चत करना है न कऊन्द और राज्यों में प्रशा के के कक विभिन्न भागों 
में उपलब्ध अनुभव प्राप्तकरनों हैं थापना करने के बारे वि 28 0 
अधिक अखिल भारतीय सेवाओं जी क्र ही स्थापना हो। *ि न ला 
हम इस बात पर बल देंगे कि ई ब एं तभी प्रभावी  विस्मदे, यह बात स्पछ 
है कि इस प्रकार की अखिल भारतीर जो मे त्रीयृर्ण अ' 2 ये _ ते कर पाएंगो जब 
केन्र और राज्यों के परस्पर संबेंये 8 हर की ० पर बन रहे। हमें इस वाव 
में कोई संदेह वहीं कि कटा पा हि ( पा ग पा जा का 
बे को भरने पा ल्ज रती रहेंगी। 
कि हक है कि जब 0.33 हक क प्रतियोगिता की भावना से करेंगी 
गणावगणों के आधार पर उनमे ते पे ढ न शा के ह भव हो सकगा और यदि किसी 
सेवा को प्राथमिकता मिल जाती है ती वह ३ नहीं / हे आधार पर ही मिलेगी, वेतनमात 
और अन्य किसी वाह्य विचार के आवार पर उड़ 


5. इसी प्रकार, केन्द्र द्वारा सीधे किए जा रहे काथकलापों के विस्तार के साथ-साथ 
बहुत से प्रथम श्रेणी के पदों की लीन हि ह्‌ ् कहीं किसी विशष ५7. क्षेत्र 
में इन पदों की संख्या काफी हों, रही है एसे पदों के लिए भी तियमित सेवाएँ गठित करने 


की सिफारिश करेंगे। 


6. फिर भी, ऐसी अखिल भारतीय वा केन्रीय सैवाओं की स्थापना करते समय कर्मकारी 
पहलू को भी पूर्णतया ध्यान में रबता चाहिये । | का विशेष के लिए पदों का आरक्षण उम्त 
स्थिति में होता चाहिये जब उसके सदस्यों को अहताए, प्रशिक्षण एवं अनुभव उन्हें इन पदों को भरने 
के लिये विशेष रूप से अहंता प्राप्त बनते हों, लेकिन अन्य पदों के संबंध में इनके साथ साथ अब 
सेवाओं के सदस्य भी बराबर पात्रहोंते चाहिंय। एसाक हक में अन्य सेवाओं से भी आशा की जा 
सकती है कि, व यदि आवश्यक हो तो शिक्षण और था कार्य अनुभव भ्राप्त कर लेने के बाद, इन पढों 
पर उतने ही. बढ़ियां ढ़ग से कार्य कर सकेगे। विभिन्न संतराओं के अहताप्राप्त सदस्यों में मे 
चुनाव करने की ऐसो कार्य॑विधि तिश्वित की जानी चाहिए जिसमें प्रतिभा की खोज और सभी पढों 
के लिए उत्क्ृष्ठ कार्मिक प्राप्त करे क *'पर्र्या हों। इस आधार पर, हम सुधार की योजना 


प्रस्तुत करते हैं । 
7. उच्च सेवाओं के पदों को स्यूल हुप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है, यथा :-- 


($) क्षेत्रीय पद (॥) मुख्यालयीय पद । 

क्षेत्रीय पदोंपर विभिन्न सेवाओं के सदस्य तनात हैं जिन्हें हम “कार्यात्मक” (फंक्शनल) सेवाओं 
की संज्ञा दे सकते है। हम “कार्यालक सेवी पद की परिभाषा में न केवल उन “सेवाओं” को शामितर 
करते है जिन्हें वह तकनीकी कार्य कला होता है जिसके लिए प्रवश-पूर्व व्यवसायिक शिक्षा आवश्यक 
होती है (यानी विविध इंजी नियरी पैवाए | अपितु व सेवाएं भी इसमें शामिल है जो प्रशासन विशेष 
के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात्‌ विशेषज्ञता प्राप्त कर लेती है (जैसे लेखा, आयकर ) 
और जिनके लिए विशेष स्तर की गक्षणिक अहँता के अतिरिक्त और कोई प्रवेश-पूर्व व्यवसायिक 
शिक्षा नियत नहीं की गई है। मलार को अधिकांश संगठित सेवाएं उपर्युक्त अर्थ में पहले 
ही “ कार्यात्मक ” हैं। मुख्य अप्वाद भा? प्र० से० है जिसके सदस्य अपना कैरियर जिलों 


से आरंग करते हे, 
विविद पढे के । 
सामान्य उद्देश्य की यूर्ती के लिय हो ; और इस समव इसक 

कार्यालयों एवं मख्यालयीय संगठन के विविय-कार्थात्मक खबरों के उच्च पदों काम करता 
होता है। इस सेबा का गठत स्वतंत्रतापव बगे को ठीक भारतीय सिविल सेवा के हां पर 
किया गया अआवनिक प्रशासन के अधिक्राधिक जटिल और विविध काया का ध्यान मे 
रखते हुए, एक सम नये उद्देश्यपति के लिए स्थापित सेवा का कार्य क्षेत्र और उसकी उपयोगिता 
सीमित होगी । फिर भी एसे कार्वात्मक क्षत्रों में जहां संगठित सेवाओं का अभाव हैं ओर 
जिन्हें केवल कुछ विशेषीक्षत प्रशिक्षण और अनभ्चव की आवश्यकता और जिनके 
लिए उपयक्त व्यवस्था की जा सकती है. यह सेवा विविध पदों के लिए लाख दायक और 
अच्छी सामग्री प्रदान कर सकती हैं । 


] 


कण अक के पन्‍क सं -+>म्काक नमक ले 
क्र बा लए नमन 
फ त्त्‌ं ८०५ हम | ४] है लृ 
न्यू 


8. प्रत्येक कार्य महत्वचुर्ण हो गया है और उसके लिए ऐसे विश्ेत्र रूप में प्रशिक्षित 
और ममर्थ कार्मिक्रों की आवश्यकता होती है जो, सामान्यता अपने # रियर के अधिकांग 
भान में, किसी एक ही कार्यक्षेत्र मे रहे और उसी में विशेषज्ञता आफ कर। दूवर शब्दों 
में, इन कार्2यात्मक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुतगठित सैवाओं का 
विकास करना होगा । यदि विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के उच्च पदों को एक ही सेव के अल्वमंत संव्गित 
किया गया., जसे कि राज्यों में भा० रा० सें० के संबंध में हुआ है, तो सभी आवश्यक 
कार्यों के प्रति अहंता-प्रापष्त और सक्ष्म व्यक्ति आक्षष्ट ने होंगे और, कलतः प्रशासन के 
उमरते क्षेत्रों में सृगठित सेवाओं के विकास में बाधा पड़ जाएगी । इसलिए, परितेनणील 
संदर्भ में, भा० प्र० से० के गठन और भूमिका में अंतनिहित पुरादी धारणा में पु 
सभंजन की अपेक्षा है। हम सिफारिश करेंगे कि भारतीय प्रशामन नंवा के लिए सुस्पप्ट काथात्सक 

त्र की स्थापना की जाए। इसमें भराजस्व प्रशासन, मजिस्ट्रेट के कार्य और राज्यों 
एसे क्षेत्रों का नियामक कार्य शामिल हो सकता है जिनका कार्य अन्य कार्यात्मक संवाओं के 
अधिकारी न कर रहा 


9. भारतीय प्रशासन सेवा के इस कार्यात्मक लेंत्र में अस्क पद आएंग। एसे पद के 
उदाहरणों में उप-कलक्टर, कलक्टर, सिविल पति के निउिशझता, राजम्थ सचिव, गृह-संचिव 
नगर-पालिकझा आयक्स, वरागोय आयकर राजम्य मंइल के निदेशर, इत्यस दि और राज्य 
सचिवालयों में इन कार्यों से संबंधित पद आ जययेंगे। फिर भी मछली उद्योग, 
क्पि उद्योगों के निदेशकों, सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार, इत्याद जेंसे अन्य पदों 
और सचिवालयों में उतर मंत्रंधित पदों को. जिनके लिए अव्य संवर्ग अढंक हो, राज्यों में 
भा० प्र० से० के कार्यात्मक क्षेत्र में रबने की आवश्यकता नहीं ।इनस बाद वाले परों में 
राज्यों में तनात अखिल भारतीय सेवा के अधिका ञ यों समेत सभी संगत कार्यात्मक सेवाओं 
के अधिकतम उपयुक्त कामिकों से भर्ती की जानी त्राहिए। 


सिफारिश : 
हम सिफारिश करते है कि :-- 
() चूंकि सरकार के कार्यों को बहुत सारे विभागों में बांदा जा चक्का है 


इसलिए जहां कहीं किय्नी कार्य विशेष में संबंधित पदी की संख्या पर्याप्त हो वहां 
इन पदों के संगठित सेवाओं के रूप में नियमित प्रकार से समह बना देने चाहिए 

(2) भारतीय प्रशाशन सेवा का कार्यात्मक क्षेत्र निश्चित करता आवश्यक 
है । इसमें भ-राजस्व प्रशासन, मजिस्टेठ के काये, और राज्य के क्षेत्रों के 
ऐसे कार्यों से भिन्न नियामक कार्य शामिल किए जा सवते हें, जिनकी देखभाल 
कार्यत्मक सेवाओं द्वारा की जा रंडी है। 


“कार्यात्मक ” पदों और 'कार्यात्मक' क्षेत्रों से बाहर के पदों में 
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कार्यात्मक पद 


, क्रिसी कार्यात्मक क्षेत्र विशेष के पदों को कार्यात्मक पदों की संज्ञादी जा सकती 
हैं । इन सन्नी पदों पर यदि कोई तदन्‌ रूप कार्यात्मक सेवा हो तो उसके सदस्यों या तदन्‌रूप 
कार्य में लगे अधिकारी लगाने चाहिएं, भले हं। ये किसी सेवा में संवगित न हो। एऐ 

क्षेत्रीय कार्यालथों ओर मुख्यालय तथा सचिवालय में हो सकते हैं। ये पद अवर 
श्रेणी ह पदों से लेकर सरकार के सचिव तक के सभी स्तरों के हो सकते हें 


, 


[क 


कया कल का ।थ कप 2 ल्ल्व- धर सकान्‍्क चछ मचा करत पल का 2 हो द;"7' ह हुई रच 
. इन पदों पर आसीन होने की अनिवार्य शर्त है संबंधित वि!शष्ट काय का गहन 
नान होना | एसे क्िार्यात्मक / पदों की श्रृखला के निम्न लिखित उदाहरण हो सकते 
्र क्‍ 


ँ ] हे जम शत सामप्या लामआतक कक क्ध्रि ह का 5 (०8. पक बह” 8 सु क्यार हित] कार ननता न्यू अन्य हा 
| ] आयकर अध्कार!।, आयकर आयवत, प्रत्यक्ष कर बाड सदस्य 


ह। 


(2) के ६7/27/7727 8 यांत्रिक इंजीनीयर और रेलवे बोर्ड का (यांब्विक ) 


(3) कलक्टर, प्रभागीय आयुक्त और राज्यों में राजस्व मंडल के सदस्य/उदाहरणों 


के इन तीलों सेटों में से प्रत्येक संट, पदों के समूह को दर्शाता है जिसमें-. 
एक विशिष्ट कार्य का ज्ञान होना ही प्रमख अपेक्षा है। 


2. मुख्यालय संगठन यानी सचिवालय में सरकार की बढ़ती हुई विकास संबंधी कार्य- 
वारहियों के फलस्वरूप हाल के वर्षो में बहुत से ऐसे पदों की स्थापना हुईं है। इनमें से अनेक 


॥ ०] 


पदों को विशिष्ठ कायों से संबंधित किया जा सकता है और सचिवालय में ये 
विविध स्तरों पर हो सकते हैं। ऐसे पदों को -तदन्‌रूप कार्यात्मक सेवाओं या इंजीनियरों, 
चेजानिकों, डाक्टरों और अर्थ शास्त्रियों जेंसे उन व्यत्वसायिक व्यक्तियों द्वारा भी भरा जाना. 
हुए जिनमें वियय की दृष्टि से आवश्यक योग्यता है। प्रत्येक कार्यात्मक क्षेत्र में क्रामक 
से उच्च स्तरों पर पदों का प्रबंधकीय कलेवर धीरे धीरे बढ़ता चला! जाता है, 
ने विषय का ज्ञान अत्यावश्यक बना रहता हैं। प्रत्येक कार्यात्मक क्षेत्र में मध्य 
चतर स्तरों को भरने के लिए सनिश्चित योजनाएं हं।ना चाहिएं। 


मरे 
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सिफारिश : 
हक्ष्यम सिफारिश करते हैं कि :--- 
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() किसी एक कार्यात्मक क्षेत्र के सभी पदों को भले ही वे पद क्षेत्रीय हो या 
मुख्यालय अथवा साचवालय में , सबं।धत कार्यात्मक सेवाओं के सदस्यों, या सेवा 
विजञप में संव्गित ने किए गए कार्यात्मक अधिकारियों से भरा जाना चाहिए 


(2) प्रत्यक्र कार्यात्मक क्षेत्र सें मध्य और उच्च स्तरों को भरने के लिए स्पष्ट रूप 
से बनायी गयी योजनाएं होता चाहिएँ। 


कार्यत्मक क्षेत्रों से बाहर के पद 


3. कर्यात्मक सेवाओं के क्षेत्र के बाहर बहुत से ऐसे पद हा जिन्हें भ 
कोई भी अकेली कार्यात्मक सेवा अनन्य रूप से अहताप्रःप्त नहीं हैं, यथ्॑पि 
के लिए कार्यात्मक्र न्त्न में अपने दायित्वों का सफलता पूर्वक निर्वाह करते हुए प्राप्त 
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वक्‍त प्रशिज्षण द्वारा अनपूर्त अनुभव की पृवरपिक्षा है। केन्द्रीय सरकार में ऐसे पदों के 
।हरण कामिकों या कार्यक्रमों के प्रबंध या वित्तीय व्यवस्था के संबंध में कार्य कर रहे 


पसचिवों के पदों में मिलते हें। में एसे पद का उदाहरण जिला विकास अधिकारी 
या जिला परिषद के मुख्य कार्यपपालक अधिकारी हैं । जा 
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मंत्रालय में पद होंगे जिन्हे इंजो नियरों से भरा जा सकता (ग) औद्योगिक विकास मंत्रालय 
में पद डोगे जिन्‍हें विभिन्न प्रकार के विशयज्ञों से भरा जा सकता है और इसी प्रकार अन्य 


पदों को मरा जा सकता है। प्रत्येक कार्यात्मक पद को जांच करके उपयुक्त सेवा या 
स्रोत में आवंटित कर देता चाहिए। अन्य पदों को, जिल्‍्हें पदधारी के केवल पहले के 
कार्यात्यक अनभव के आधार पर नहीं भरा जा सकता , आगे बताए ढंग से भरा जाना 
चाहिए । 

सिफारिश : 


हम सिफारिश करते है कि 

(१) सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में अवर सचिव या एक उपसचिव के 
(या उनके तुल्य के ) पदों को जांच करके उन्हें () कार्यात्मक (7) कार्यात्मक 
क्षेत्र से बाहर , के पदों में वर्गीकृत करना चाहिए। ४. के. .##“]॥ 


8 


अवर सचिव और उसके तुल्य के पर्दों को तदनृरूप कार्यात्मक प्रथम श्रेणी सेवाओं 

के अधिकारियों से भरा जाना चाहिए। केनद्र और राज्य में कार्यात्मक क्षेत्र के वरिष्ठ 

द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से भी इन सभों पदों को भरा जा सकता है। 

इन्हे सामान्यता: तीन साल की परदावधि के आधार पर नियक्त किया जाना 
हिए 


3) उपसचिव और उसके तृल्य के पदों को तदनुरूप (अखिल भारतीय, केद्धीय 


ओए राज्य की ) कार्यात्मक प्रथम श्रेणी सेवा के अधिकारियों से सामान्यतः. 
चार सांल को पदावध के आधार पर भरा जाना चाहिए 


कार्यात्मक क्षेत्रों से बाहर के पंद 


8. उपबुक्त वर्णन के अनुसार जिन क्षेत्रों को कार्यात्मक नहीं माना जा सकता 
उनमे आखल भारतोय या केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं के 6 से 7 वर्ष के अनृभव वाल 
अधिकारियों को अवर सचिवों गा उनके तुल्यों के रूप में नियकक्‍त करने की वर्तमान 
प्रथा को बंद कर देना चाहिए। हम अनुभव करते हैँ कि इन अधिकारियों 
को उनके करियर के प्रारम्भिक वर्षों में ही उन क्षेत्रों में काम पर लगाना वांछनीय नहीं 
है जितका उनके कार्यों से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। इससे उनके अपने विशिष्ट क्षेत्रों में. 
व्यावसायिक योग्यता के विकास में बाधा पड़ती है। अवर सचिवों के उन सभी पदों को 
जो किसी कार्यात्मक क्षत्र मं न आते हों, केनल्‍्रीय सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में 
अनुभाग अधिकारियों के स्‍तर से पदोन्नत किए अधिकारियों से भरा जाना चाहिए 


सिफारिश 
हम सिफारिश करते हू: 


कि अवर सचिव के जो पद किसी कार्यात्मक क्षेत्र में न आते हों उन्हें अखिल भारतीय. 
और केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं के अधिकारियों से नभ्वरकर संबंधित सचिवालय 
और सम्बद्ध कार्यालय के काशिकों की पदोन्नति कर भरनाच हिए।. 


9. इस वात के साथ ही हम सचिवालय में उपसचिव और उसके तुल्य के उत पदों 
के भरते के प्रश्न पर आ जाते हें जिन्हें किसी विशिष्ट सेवा के सदस्यों से भरने की 
आवश्यकता नहीं हू । ये पद सभी कार्यात्मक सेवाओं से तथा उन अधिकारियों से चले गये 
व्यक्तियों से भरे जाने होते हे जो किती कार्यात्मक सेवा के न हों । फिर भी उपसचिव के 
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ऐसे पदों पर नियुक्त किये जाने से पूर्व चुने गये व्यक्तियों को अनेक ऐसी विपेशज्ञ- 
ताओं में से किसी एक में प्रशिक्षण पा अत्र्म पूरा करता होगा जिनमें सचिवालय 
के कार्य को श्रेणी बद्ध किया जा सकता है। सिविल सेवा को जिन मोटे व्यावसायिक 
समहों में बांदा जाना चाहिए उन पर विचार करते समय अध्ययन दल (पी) ने 
ऐसे आठ समहों का उल्लेख किया है। ये हैं कामिक और जन-शक्ति, आधिक प्रश 
और योजना, वित्तीय प्रशासन, कृषि प्रशासन, औद्योगिक प्रशासन, सामाजिक एवं शिक्षा 
प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा और रक्षा और सामान्य प्रशासन । अध्ययन दल (डी) ने विशेष 
रूप से मुख्यालय के कासिकों पर विचार करते हुए दस विशषज्ञताओं का उल्लेख किया है 
जिनमें से तीन मल विशेषज्ञताएं हैँ यथा उद्योग, कृषि और सामाजिक सेवाएं और 
सात अमला संबंधी विशेषज्ञताएं है यथा कार्मिक प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, योजना, संगठत 
और पद्धति , आथिक विश्लेषण, सांख्यिकी और जन संपर्क । हम यह वांछतीय नहीं समझते 
कि विशेषज्ञताओं की संख्या को आठ से अधिक बढाया जाए, क्योंकि इन विशेषज्ञताओं 
की संख्या अत्यधिक हो जाने से कारमिकों की तनाती में अनभ्यता का तत्व उत्पन्न हो 
जाएगा और गतिशिलता का क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण हो जाएगा। इसलिए, हम विशषजच्नताओं 
के क्षेत्र को निम्न आठ विशेषज्ञताओं तक सीमित रखने के पक्ष में हूं: 


) आधिक प्रशासन 
(खि) औद्योगिक प्रशासन 

) कृधि और ग्राम विकास प्रशासन 
घ) सामाजिक और शिक्षा प्रशासन 
(क) कामिक प्रशासन 
च) वित्तीय प्रशासन 

(छ) रक्षा प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा 
(ज) योजना तेयार करना | 


20. (छ) विशेषज्ञता में उल्लिखित आंतारक सुरक्षा में उसके केवल कुछ पहल शामिल 
होंगे, जिनका देश की रक्षा से गहरा संबंध है, यथा आसूचना (इन्टेलिजेंनस्स ) और सामान्य 


विधि एवं व्यवस्था से यह भिन्न है 


2. जहां तक विशेषज्ञता (ज संबंध है, हमने जिन विशेषज्ञताओं का उल्लेख 
किया हैं, उनमे प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्तियों को, उनके प्रशिक्षण के दौरान योजना 
विषय की सामान्य संकल्पनावों की जानकारी करानी होगी । लेकिन मध्य और प्रवर 
स्तर के चने हुए अधिकारी-समृह को योजनाएं बनाने और निष्पादन के मल्यांकन का काम 
गहन अध्ययन के लिए अपने हाथ में लेना होगा। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए 
हमने योजना बनाने को एक अलग विशेषज्ञता के रूप में लिया है 


2. इन विशेषज्ञताओं के लिए कामिकों को सभी स्रोतों से लेना होगा और प्रशासन को ' 
इस अवस्था में, सभी क्षेत्रों से उन लोगों के लेने का प्रयास करना चाहिए जिन्होंने अपने 
रियर के प्रारम्भिक भाग में प्रबंधकीय क्षमताओं का परिचय दिया हों । चंकि ऐ 
क्षमताओं वाले व्यक्ति सभी सेवाओं में निकले सकते हैं, इसलिए इनका चनाव व इत सभी 

सेवाओं के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से किया जाना चाहिए 
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!3. इन विशेवज्ञताओं में प्रवेश करने वाले लोगों को अवश्य ही विशष रूप से प्रशिक्षित 
करता चाहिए ओर इन्डें आवश्यक पृष्ठ-मभूमि का परिचय उपलब्ध करना चाहिए। विधि 
वचिजउज्ञताओं में जा ज्ञान जोर विगवज्ञता संगत दहोंगा , उनका उल्लेख निचे संक्षेप में किया 
श्याः रू हे 


(क) आंजिक ब्रशात्तन : 


.. जद्दा |, वक्रेय और वित्तोध संस्थाएं अन्त ्ट्रिय व्यापार, कंपनी मामलों के लिए 
विदा सहयता ओर जड़ा नुद्रा विनिमय, आय, मजदूरे और कीमतों से संबंधित समस्याएं | 
(ख) ओंद्योग्गिक प्रश 
आवथिक वृद्धि, जद्यों गक लाइसेशिग, तकतीकों जजकारों का आयात, आय, मजदूख 


के वाद्ध ] 
और झोमतों से संबंधित व समस्याएं जो विशपज्ञताओं से भी संबंधित 
(गे) क्ृि और ग्राम विकास प्रशासन : 
 ब्राम सहकारी संस्वाएं, सामदायिक विकास , सिंचाई, ग्रामविद्यत्तीकरण, कृषि विज्ञान, 
कृय अर्शास्त्र, ग्राम समाजशास्तत । 
! हा हु | मई की] कक आर शक्षा अशातसतु 
ज्ञज्ञा, समजकल्याण और पवार नियोजन नगर विकास, श्रमिक कल्याण और औद्योगिक 
संबंध, फक्टरी और श्रम निरीक्षण, सुचना और जन सम्पर्क । 
() कामिक प्रशासन 
क््य अद्ययत तंबंबी प्रबंध विस्लेयण , पदों का श्वेगीकरण और मूल्यांकन, संगठन और पद्धति, 
प्रवरण तकनीक, प्रशिज्ण और ईरियर प्रबंध, अमला पर्यवक्षण और नियंत्रण, अभिग्रेरण, 
मनोवल और अमला कल्याण । 
(चे) वित्तोय मशासन : द ली हद 
लागत-ताभ विश्लेयग, बजट और व्यय नियंत्रण, निष्पादन बजठ, प्रक्रम मानांकन द 
पुनरीक्षण प्रविधि, (पर्ट ) इत्यादि । आह जा ््््ि 
(छ) रक्षा प्रयावत भौर आंतरिक सुरला ६ क्‍ द 
सुचना, सामरिकी और समरतंत्र संकल्पताएं, प्रदाववादिकी, (लोजिस्टिक्स ) शस्तरों 
की प्रणालयों का विश्लेषण, रक्षा उद्योग, रक्षा अनुसंधान और विकास, इत्यादि । 


(जे) बोजना बनाया द 
गे और साथनों का आकलन | प्रक्षेषण, आर्थिक बुद्धि के माडल, आगत-निर्गत अनपात, 
अंतर और अंवराक्षत्नीय मंतुलन, पररयोजनाओं ओर योजनाओं का लागत-लाभ विश्लेषण, 


० 


कार्यक्रमण विधियां, प्रयति रिपोटिंग और अंतर्रानिर्वेशन, और परिणामों के मल्यांकन और 
सं क्रिया अनुसंधान के तकनीक; पद्धति प्रबंध । 


24. पूर्णतया कार्यात्मक क्षेत्रों में समान स्तरों के व्यक्तियों की तुलना प्रशासन 
>> के उपर्यक्त आठ क्षेत्रों के लिए चने गए व्यक्तियों का संबंध जअधिकांशत नीति और प्रवंध 
से होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न विशपज्ञताओं के क्षेत्र में अपेक्षाइुत अधिक समय तक 
रहना होगा ताकि बढ़तो हुईं विशेषज्ञता का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके। व लोग 
नीति संबंधी और प्रबंधकीय पुल का भाग होंगे जिसकी सेवाएं केंद्रीय सरकार 
को दीर्घ काल तक प्राप्त होती रहेगी और जिसे संबंधित क्षत्रों में भारत सरकार के वरिष्ठ 
प्रबंधक वर्ग को अंशत: सहायता प्रदान करनी चाहिए। तदनुसार, हम सिफारिश करते हे 
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इन पदों के लिए पदों के स्वरूप की कार्यात्मकता के निर्धारण के लिए पूरी पड़ताल होनी 
चाहिए और अगर पदों की बड़ी सीमा तक आवश्यकता, सम्बद्ध कार्यात्मक सामर्श्य हो 
तो इन पदों की भर्ती तदनरूपी सेवाओं से करना निश्चित कर देना चाहिए । जिन फू 
को इस प्रकार निश्चित नहीं किया जा सकता केवल उन्ही को तमाम सेवाओं द्वार 
श्र तियोंगिता के लिए खुला छोड़ दिया जाए 


सिफारिश : 


हम सिफारिश करते हू कि :+- 


केन्द्रीय मख्यालयों में उप-सचिव के' स्तर या उसके समकक्षौय ऐसे पद, जो किठ्ी 
विशेष कार्यात्मक क्षेत्र के भीतर नहीं आते उन्हें विशेषज्ञता के निम्नलिशित 
क्षेत्रों में विभाजित कर देना चाहिए 


() आशिक प्रशासन; 

() औद्योगिक प्रशासन; 

(7!) कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रशासन; 

(।ए) समाज तथा शिक्षा प्रशासन; 

(५) कामिक प्रशासन ; 
'(ए) वित्त प्रशासन ; 

(एश॥) रक्षा प्रशासन तथा आचन्तरिक सुरक्षा; 
(शा) आयोजना द 
(2) इन पदों पर तेचाती के लिए समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारियों में से वरण होगा 

चाहिए। प्रथम श्रेणी के पद (अखिल भारतीय या केन्द्रीय ) पर सीधे भर्ती 
हुआ प्रत्यक प्रथम श्रेणी अधिकारी कार्यात्मक क्षेत्र में अपनी आठ वर्ष की 
सेवा के वाद और १2 वर्ष की नौकरी पूरी करने से पहले वरण का हकदार 
होना चःहिए। प्रथम श्रेणी में पदोन्नत व्यक्तियों ने यदि प्रथम श्रेणी में कम से कम 


पाँच वर्ष सेवा की हों और उसमें आठ वर्ष पूरे न किए हों तो उन्हें वरण 
के योग्य मानना चाहिए। .... ह द 


(3) वरण एक लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और पिछले रिकार्ड के मल्यांकन के आधार पर 
एक समिति करेगी जिसमें संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और दो वरिष्ठ सचिव 
.. होंगे 


(4) वरण के वाद उपसचिव या उसके तुल्य केन्द्रीय पद पर नियुक्त होने से 'पहले उन्हें वुछ 
_ अवधि तक सातवें अध्याय में वणित प्रशिक्षण मिलना चाहिए 


(5) इस उपसचिवों के लिए नियक्ति की अवधि छ: वर्ष हो जिस में प्रशिक्षण में व्यतीत किया 
.. गया समय था मित्र नहीं होना चाहिये। हे 
योजना का दूसरा भाग 


29. इस के बाद हम वरिष्ठ प्रबन्ध वर्ग के पदों के लिए वरण के प्रइने पर विचार करते हैं । 
इस चचा में, भारत सरकार का वरिष्ठ प्रवन्ध वर्ग” पद का प्रयोग निम्न लिखित अर्थों में है। . 


(क) भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय में संयुक्त, अपर विशेष सचिव और सचिव । 


| _[ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पदों से सर्वेसम ग्रेडों ध 
के अधिकारी ।  ग्रडों में सचिवालम या संलग्न, कार्यात्रयों 





कर च क के ्, 
वारष्ठ प्रबंध के पद के दा बंग 
छे0, मेला यचाजहनचा के प्रधम भाग ने आधिकारया के सामल से चार क्रय गया हूँ 
मी न 'ननननन तनमन न्‍ जज क से शक एफ्नन बतक... अप हक. पर ० कहलशतानल्भाक.. न, 
छू रूप से कांयल्मक पदों आर कायात्मक क्षेत्रों से दांहर के पा के बाचा स्पाट अनार 
अप श्र जया 3 दानों & दम गन उल ःि गा वरण क्ना ढंग आजाड क्षेत्र मद शत स्तर हा कक 5 पक लत 
हाओजा चाहिए। दाना दबा के लिए रण का ढग तथा क्षत्र नाच लख अवतसाःर अलफ 
, 
ऊलग रखना हागाः | 


कार्यात्मक क्षेत्र में बरिव्ठ प्रबन्ध पद 


॥, 


है] 


3]. उन वरिष्ठ प्रबंध पदों को जिनके लिए विषय या कार्य की जानकारी उतनों हूं 
महत्वपूर्ण है जितनी प्रवन्धकीय योग्यता, कार्यात्मक पदों के रूप में वर्गीकृत कर दिय 
जाए! उदाहरण के तौर पर केन्रीय लोकनिर्माण कार्यो के इंजीनियर-इन-चीफ, केद्रीय जले 
ओर विद्युत आयोग सदस्थ. और. रेलवे बोर्ड, डाक तार बोड, तथा प्रत्यक्ष 
कर के केन्द्रीय वोड के सदस्य स्पष्ट रूप से कार्यात्मक क्षेत्र के अन्द्गत आते हैं। यह 
पद संबंधित कार्यात्मक संवर्यों के तकनीकी या गर तकनीकी व्यक्तियों जैसा भी मामला हो से 
भरे जाए। इस प्रकार के अन्य पदों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवाओं के व्यक्तियों 
और इंजीनियरों, वेज्ञानिकों, अर्थ शास्त्रियों आदि जैसा विश्येपज्ञों के पास अपेक्षित कार्यात्मक 
अनुभव उपलब्ध होगा। वरिष्ठ प्रवन्ध में सभी पदों का विश्लेषण किया जाना चाहिए 
ओर जिन पदों के लिए विषय वस्तु या कार्यात्मक अनूनव की जरूरत हो उन को तदनुरूप' 

वाजओं के अन्तर्गत रखा जाए। 


पर 
कक 


: कार्यात्मक क्षेत्र से बाहर के पद 


32. उप सचिव स्तर पर स्टाफ की भर्ती पर विचार करते समय हमने सुझाया था कि 
कार्यात्मक क्षेत्रों के बाहर विभिन्न स्रोतों से चने गए कामिकों में आठ विशेषज्ञताएं बनाई 
जाएं। जिन कामिकों ने उन क्षेत्रों में विशेष अनुभव प्राप्त कर लिया है इन क्षेत्रों में 
वरिष्ठ प्रबन्ध पदों पर वरुण के लिए इन विशेष अनुभव प्राप्त कामिकों को मल स्रोत 
माना जाए। हमसे उल्लेख किया था की आठ विशेषज्ञताओं में उप सचिवों का कायकाल 
जिसमें प्रशिक्षण अवधि झामिल न हो छः: वर्ष हो। इस अवधि की समाप्ति के बाद अनेक 

चिव अपने मल संबर्गों में लौट जाएंगे। इसलिए कार्यात्यक क्षेत्र के बाहर वरिष्ठ 
प्रबंध पदों के लिए वरण क्षेत्र में मख्यालयों में विद्येषज्ञता में सेवारत उपसचिव तथा वे 
उपसचिव जो सेवा काल के बाद अपने मूल संवर्गों में लौट गए हों, शामिल होने चाहिय। 


33. वरिष्ठ प्रबंध के लिए इस प्रकार चने गए कामिकों को उनके पृव्र विशेषीक्ृत 
अनू भव का ध्यान रखते हुए, विभिन्न पदों क्षेत्रों में तेवात कर दिया जाए। फिर भी किसी 
भी वरिष्ठ प्रबंधक के लिए मध्य प्रवंध विशेषज्ञता के एक विस्तृत क्षेत्र में अन्य सम्बद्ध 
क्षेत्र में जाना संभव होना चाहिए। उदाहरण के रूप में एक वरिष्ठ इंजीनियर जो अपने 
कार्यात्मक क्षेत्र से बाहर किसी वरिष्ठ प्रबंध पद पर आया हो और जिसने ओऔद्योगिक 
क्षेत्र में पहले विशेष मध्य प्रबंध अनुभव प्राप्त किया हो वह इंजीनियर रक्षा क्षेत्र में 
नीति पद पर जाने योग्य होना चाहिए जहां उसकी इंजीनियरी शाखा महत्वपूर्ण योगदान 
दे सके । गर विशेषज्ञता स्रोतों से आने वाले अधिकारियों प्र ये ही बातें लागू होने चाहिए 
वरिष्ठ प्रबंध में अधिकारियों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होना चांहिए। 


. बरुण 


34. वरिष्ठ प्रबंध में प्रवेश के लिए वरण कार्य विधियों को सरल किया जाए, ताकि 
केवल योग्यतम व्यक्ति ही प्रवेश पा सके । विदद्ध रूप से कार्यात्मक पदों के अलावा पदों 
के लिए वरण उन व्यक्तियों में से किया जाए जिन्होंने कम से कम ॥7 वर्ष की संब 
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की हो। कार्यात्मक क्षेत्रों तथा कार्यात्मक क्षेत्रों से बाहर के वरिष्ठ प्रबंध पदों के लिए वरण 
एक समिति करेगी। इस वरण समिति में मंत्रीमण्डल सचिव, कामिक विभाग के सचिव 
जोर वरिष्ठ सचिवों में से कोई एक होंगे। 


35. मंत्रालय के सचिव या उसके तुल्य पद पर वरिष्ठ प्रबंधकों में से संबंधित पद के 
लिए उपयृक्‍तम व्यक्ति को चुना जाना चाहिए । उच्चतर प्रशासन में स्टाफ की भर्ती 
की हमारी योजना का उद्देश्य विद्येष योग्यताओं का विकास करना है। हेम समझते 
हैं कि उपसचिव के मध्य स्वर पर विशपज्ञताओं की संख्या आठ होगी। विशुद्ध रूप से 
कार्यात्यक पदों से बाहर वरिष्ठ प्रबंध में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के स्तर पर 
विशेषज्ञताओं के क्षेत्रों में विस्तार होगा और किसी एक विशेषज्ञता से संबंधित किसी अन्य 
विशेषज्ञता में गतिशीलता संभव होनी चाहिए और यह जरूरी भी है कि ऐसी गतिशीलता 
की व्यवस्था की जाए। केन्द्रीय सरकार में विशेष सचिव या सचिव ओर तुल्य पद के उच्चतम 
स्तर पर व्यक्ति की गर विशेषीक्षत प्रवंधकीय क्षमता सबसे महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए। 
विकास की जिस योजना की रूप रेखा हमने पहले पश की है यदि वह लागू हो जाय 
तो सरकार के पास एक विस्तृत क्षेत्र के गृणी व्यक्तियों का एक समृच्य (पूल ) रहेगा 
सचिव इस पूल में से चुना जाना चाहिए, चाहे संबंधित व्यक्ति का सेवा स्रोत कुछ भी हो। 
हां इस बात का घ्यांच रहे कि उस पद के लिए किस प्रकार. के अनुभव एवं पूर्व जानकारी 
की अवध्यकता हैं । अगर पद की आवश्यकताओं की,जांच के बाद यह मालूम हो कि. तकनीकी 
या अन्य प्रकार के किसी विशेष कार्य का गहन ज्ञान अपरिहाये हैं तो तद॑नूरूपी “कार्यात्मक” 
सेवा से सर्वोत्तम व्यक्ति को सुतने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए । 


सिफारिश 6: मा 
हम सिफारिश करते है कि :. | हर 


- ६4) कार्यात्मक क्षेत्रों में वरिष्ठ प्रबंध पदों को संबंधित कार्यात्मक सेवाओं के सदस्यों 
... में से भरा जाए। 6 आय शीट ३ आल 5 ह 
.. (६2) कार्यात्मक क्षेत्रों से बाहर के वरिष्ठ प्रबन्ध पंद उन अधिकारियों से भरे 
. जात चाहिए जिन का अनुमव आठ विशेषज्ञताओं में से किसी एक में नीति. 
.. एवं तअबन्ध पूल के सदस्य के रूप में रहा हो । वे कम से कम 7 वर्ष की 
सेवा पूरी कर चूके हों। . _..  :- कै कक 


(3) कार्यात्मक क्षेत्रों पल कार्यात्मक क्षेत्रों से बाहर के वरिष्ठ प्रबन्ध पदों 
के लिए वरण एक समिति करेगी जिस में मंत्रीमण्डल सचिव, कामिक विभाग के सचिव 
. और वरिष्ठ सचिवों में से कोई एक सचिव होगा। वरिष्ठ प्रबंध पदों के लिए 

कोई निश्चित सेवा अवधि नहीं होनी चाहिए।ए . 

. 36. जिस योजना की रूपरेखा हमने ऊपर अस्तुत की हैं उसमें उस विधि पर भोरे 
है सभा रखे व ये विन वन उसमे उस विधि पर 
तौर से द अपने विचार रख हू जिस पक से कि सरकार को ; नियमत हर 
कार्मिकों का काम पर तेंनात हा करता चाहिए फिर भी हमें. यह पहले ही दिखाई 
दे रहाह कि कभी कभी एंसे अवसरों आ सकते हैं जब कि नए प्रकार के कायों हे का प्रादुर्भाव 
होगा और हक भरने को हि द 35 नीति अपनाई जानी चाहिए। ऐसे मामलों में 
कार्यात्मक ख्ोतों या कार्यात्मक लोतों के बाहर से कार्य के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति उ 


४ 


37. उपरोज्त योजना का अभिपष्राय आज उच्चतर प्रशासन की केत्रीय समस्या 
यथा प्रत्येक काम के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति की प्राप्ति और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए 
अपनाई जाने बाली कार्यविधियों का समाधान करना है। विद्येपज्ञता की आवश्यकता पर 
बल देने और उच्चतर प्रद्मासन में विद्येपोकृत कौशलों की आवश्यकता पर वल देते का 
हेसाना अभिप्राथ यह कदापि नहीं है कि नर विद्येपज्ञ पर्णया अनावश्यक ओर फालत है! 
जिस तथ्य पर हम विश्योष रूप से प्रकाश डालना चाहेंगे वह यह है कि कुछ पदों 
और कुछ पद अणश्यियों को अब केवल नर विशेषज्ञ संदर्भ का एक सुरक्षित क्षेत्र 
नहीं माता हा सकता है। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं हैं कि गर. विद्यपत्ञ 
सभी नतरों थर पुराता यड़े गया हैथा पुराना पढ़ता जा रहा है | गैर विद्ययज्ञ 
का संरचना में अपना एक स्थान हैं और वह स्थान महत्वपूर्ण भी है ; परच्तु 
एसा ही स्थान विश्येपज्ञ, वेज्ञानिक और दिल्यविज्ञानी का भो है। ऐसे बढ़ते हुए लोकतंत्र 
में जो दृतगति से सामाजिक, आर्थिक विक्तास के लिए वचन वद्ध है, प्रशासन को जिस सीना 
तक प्रभावी होना है उसी सीझा तक अच्छा भी होता है। यदि जन साधारण के सुख 
और कल्याण के लिए एक अच्छ प्रद्मासन का होना जझूरी है, तो देश की शक्ति और 
समृद्धि के लिए प्रभावी प्रशासन एक पृवपिक्षा है। समस्या वस्तुतः जनहित के अपेक्षाकृत 
बड़े लाभ को साधने के लिए विशेषज्ञ और गैर वियेशन्न के प्रयोजन बद्ध सहजीवन के द्वारा उनकी 
प्रतिभाओं और क्षमताओं का लाभ उठाने की है और उस प्रथा को समाप्त कर देने को है 
जिस में कि या तो विशेषज्ञ या गेर विशेषज्ञ को निकाल बाहर कर दिया गया है और जिस 


स्थिति में पारस्परिक विरोध और वर्य अहंकार पदा हो जाता है। 


कार्मिक विभाग 


38. हमने भारत सरकार के तन्‍्त्र और इसकी कार्यविध्ि पर अपनी रिपोर्ट में, 
एक कामिक विभाग की स्थापना की सिफारिश की है। इस विभाग का एक 
पूर्व कालिक सचिव होगा जो मंत्रिमंडल सचिव के सामान्य मार्यदर्शन के जधीन काम करेगा। 
स्टाफ आवश्यकताओं के वेज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर प्रशासन में उच्चतर पदों पर 
स्टाफ की भर्ती के वारे में हमारी सिफारिशों के विस्तृत निहित परिणाम मालम' करना 
इस विभाग की जिम्मेदारी होती चाहिए। इस' विभाग को सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों 
में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में शामिल किए जाने वाले पदों का खास तौर से निर्वारण 

करना चाहिए। कार्यात्यक समहों के बाहर के बहुत से पदों की सीमा! भिर्वारण करके विशेष 
विश्वषज्ञताओं के अन्तर्गत रखना होगा । कामिक विभाग के स्टाफ की तनाती का प्रश्न 
बहुत महत्व का है। इस विभाग के सचिव का चयन जो कि विभाग का अध्यक्ष होगा विशेष रूप से 
किया जाना चाहिए और उस सचिव को कामिक संरचना तथा इसकी समस्याओं पर गम्भीरता 
से काफी विचार करना आवदश्यक होगा। अपेक्षित विश्वास बनाएं रखने के प्रयोजन से उसके 
 उपसचिवों और सहायकों में सभी सेवाओं और समहों का प्रतिनिधित्व होता आवश्यक होगा । 
शुरू शुरू में इस विभाग के तुरत कार्यों के लिए विशिष्ट सहायता की जरूरत पड़ेगी - क्योंकि 
हम समझते हु कि विश्लेषण और मल्याकंन जेसे तकतीक सिविल सेवा में अभि तक विकसित 
नहीं हुए है । 


सिफारिश 7 : 


हम सिफारिश्य करते हें की 


प्रशासन सें उच्चतर पदों पर स्टाफ की भर्ती के बारे में हमारी सिफारिशों के 
व्यौरवार निहिता्थ की जिम्मेदारी कामिक विभाग की होनी चाहिए। 


2.8 


संक्रमण काल के दोशन किये जान बाल उपाय 


39. केन्द्रीय सचिवालय में उपसचिव के स्तर पर अधिकारियों के चयन के लिए परीज्ल[ 
की व्यवस्था की योजना लागू करने ओर फिर उनके प्रशिक्षण में, कुछ समय लग जाएगा 
थोजना के पूरी तरह से चाल हो जामे के बाद ही कार्यात्मक क्षेत्रों से बाहर विशेषज्ञ 
के लिए उप सचिव उपलब्ध हो क्षकेंगं। और इसके भी आगे छः: वर्ष की अवधि ई॑ 
जाने के वाद एसे उपसचिवों, जिन्होंने मुख्यालय-कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषता 
प्राप्त की है, का पहला समृह वरिष्ठ प्रबंध पदों पर पदोन्नति हेतु विचार करने के जि 
हकदार होगा। अतएव अन्तरिम अवधि में मध्य और वरिष्ठ स्तरों पर स्टाफ की अ्य्ति 


प्रभावी भर्ती के लिए विशेष व्यवस्था करना जरूरी है। इन व्यवस्थाओं की एक मो 
योजना नीचे दी गई है :-- 


(५) मन्त्रालयों को भारत सरकार के अवर, उप और संयुक्त सचिव स्तरों के समस्त फो. 
के कार्य निर्धारण करने, ओर कार्यात्मक' और *कार्यात्मकेतर क्षेत्रों के पदों का निश्चय करन 


लिए एक गहन कार्यक्रम आरस्न् करना चाहिए चाहे यह निर्धारण व निश्चय मोटे तौर परह 
हो । हि द 


(7) कामिक विभाग को चाहिये कि वह यह निर्धारित कर ले कि कार्यात्मक सेवाएं को 


कोन सी है और जहां ऐसी सेवाएं नहीं है वहां पर उसको चाहिए कि वह अधिकार 
की उस श्रेणी को निर्धारित कर लें जिसमें से क्रि कार्यात्मक पदों लिए आवश्य 
कामिकों को चना जा सके। 


(7) अवर सचिव स्तर: जहाँ 'तक गैर कार्यात्मक क्ष ) में अवर सचिव के पं 
का संबंध है, हमने पहले ही सिफारिश की है की उन्हें अनभाग अधिकारियों की पदोश्नति द्वार 


भरा जाता चाहिए। अबर सचिवों के “'कार्यात्मक” पद उपयव ते कार्यात्मक सेवा या सह 
के अधिकारियों से भरे जाने चाहिए 


(7५) उपसचिव स्तर : इस स्तर पर होने वाली रिक्तियां कार्यात्मक क्षेत्रों 
या कायत्मिक क्षेत्रों से बाहर हो सकती है। यदि रिक्ति किसी कार्यात्मक क्षेत्र में हो तो, जैः् 
हम ने पहले बताया है, इसे उपय्‌ क्त कार्यात्मक -सेवा या सेवाओं के समह के किसी अधिकार 
द्वारा भरा जाना चाहिए।. . 5 302. 3० 


(५) यदि रिक्ति किसी गैर कार्यात्मक क्षेत्र में हो तो नीचे दी गई विधि वे 
अनुसार बनाएं जाने वाली अधिकारियों की नामिका 


में से इसे भरा जाता चाहिए 

(४४) जब तक कार्मिक विभाग कार्य करना शुरू करे तब तक स्थापना बोर्ड को अखिः 
भारतीय तथा केन्द्रीय प्रथम श्रेणी के तकनीकी तथा गै रे-तकनीकी सेवाओं के इन पढे 
पर तेैमाती के लिए उपयुक्त वरिष्ठता वाले अधिकारियों पर विचार करना चाहिए। अधिकार 
के अनुभव, कायनिष्पादन, आदि का उचित ध्यान रखते हुए एक नामिका तेयार की जा 
और यदि आवश्यक हो, तो एक इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। इन अधिकारियों पे. 
. हमारे द्वारा उल्लिखित आाठ विशेषज्ञताओं में से एक या अधिक के लिए विचार किया जार 
नचाहिए। जेस ही इन विशेषज्ञताओं में से किसी 


एक मे स्थान रिक्त 
लिए इस नामिका में से उपयुकत अधिकारी पर विचार किया जा सकता हे ही नियुक्ति 
द (४) उप सचिवों के पदों पर आजकल केन्द्रीय सचिवाल 


पचवालथ 
सावधिक पदाधिकारी है। सावधिक पदाधिकारियों को उनकी बा ० |! 
तक. कार्य करते रहने देसा चाहिए और रिक्तियों को ऊपर बताई गई कार्य वि 
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हूं, के निर्धारण के लिए उनके रिकार्ड एवं पर्व अनभ्व पर विचार किया 
वरकारया के मामले मे जिल्हें पृष्ठ नहीं किया गया है, विभिन्न विशेष- 
नामिका पर लाने हेतु उनपर अखिल भारतीय और केद्धीय प्रथम श्रेणों सेवाओं 
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शत 
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अन्य अधिकारियों के साथ विचार किया जाना चाहिए। 
(ता) संयुक्त सचिव स्तर: मोठे तौर से उप-सचिवों के लिए निर्धारित कार्य 
वधि से मित्रती जलती कृर्यविधि ई जा सकती है। गा 


(क) कार्यात्मक पद के हूप में वर्गीकृत पदों के लिए उपयक्त वरिप्ठता वाले व्यक्तियों 
का संबंधित कार्यात्मक सेवा से चबत होता चाहिए। कार्यात्मक क्षेत्रों से बाहर क्षेत्र 
के लिए अखिल भारतीय और केद्धीय प्रथम श्रेणी सेजाओं, तकतीकी तथा गैर-तकनी की 
दानों के सभी हकदार अधिकारियों में से एक नामिका बनानी चाहिए और 
संयुक्त सचिव स्तर पर भविष्य में होने वाली रिक्तियां इस तामिका से भरी 
जानी चाहिए, फिर भी यह पता लागा है कि 956 में उच्चतर सेवाओं 
में से कुछ से संबंधित कुछ अधिकारियों को एक समिति, जिसकी अध्यक्षता 

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने की थी ने एक केन्द्रीय प्रशासनिक सम्मच्य (पूल) 
खा। एस कुछ अधिकारी जिनपर इस समिति ने कोई आपत्ति नहीं की 
के अथीन आजकल निदेशक और संयकक्‍त सचिव या तुल्य पद पर कार्य कर 
हैं हैं, उन्हें वर्तताम आदेशों के अधीन उन्हीं पदों पर रहने दिया जाय। 
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(ख) सुधार की हमारी मब्य योजना की भावना के अनुसार इंजीनियरों, वेज्ञानिक्रों 
अरथशास्त्रियों, आदि जैसे विशेषज्ञों को वरिष्ठ प्रवन्ध पदों पर लाने के लिए 
सचेत रूप से प्रयास होने चाहिए, ताकि गैर-विशेषज्ञ त्रोतों, जिसकी और हमने 
पहले ध्यान आकर्षित किया था, उत्तरोत्तर समाप्त होता जाए। ऐसे विशेषज्ञों 
को एसे क्षत्रा मं तवात किया जाए जिनमें उतकी विशेष योग्यता के अववान 
होने की सम्भावना है। इन अधिकारियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण और अनु- 
सस्‍्थापन के एक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित भो किया जा सकता है। 


(ग) संयुक्त सचिवों को उनके पूर्वज्ञात एवं उपयोगिता के आधार पर हमारे द्वारा 
बताए गए विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्रों में तैनात किया जाना चाहिए। 


नोट : पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से एकीकृत ग्रेड संरचना को अपनाने से पूर्व कार्यों 
का वज्ञानिक विश्लेषण एवं मल्यत करना आवश्यक होगा। इसी बात को ध्यान में रखते 


हुए अगले अध्यायों की चर्चा में सेवाओं और वर्गों 7, 7॥, ता और ॥ए की मौजूदा नामों 
का इस्तेमाल किया गया है। 


चौथा अध्याय 


दम्प, श् 


एकोकृत प्रेड संरतना-का मिक्क प्रबन्ध के लिए इसका महत्व 


यादि वेतन सं रचना के द्वारा सित्रिल सेवा की मत:स्थिति और सिविल सेवा जितना 
अच्छा काय कर सके उतना अच्छा करने की प्ररणा देने के दो प्रयोजनों को सम्पादित करन! 
अनाष्ट हो तो वतन संरचना का उहश्य यह होता चाहिए कि समान काये के लिए समान वेदन 


देवा जाए और लोक सेवा के सर्वोत्तम हित में कार्मिकों की तेनाती में सुविधा हो। अध्ययन दल 


(पे) और अध्ययन दल (एन) दोनों ने बह माना है कि वर्तमान वेतन सं रचना में गर्म्स 

असंगतियां हें जिन करा समाधान अवश्य होना चाहिये । अध्ययन दल (पी) ने कहा है: 
हम समझते हें कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत सारे देश, केद्वीय और 
राज्य सरकारों और यहां तक कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, सब के लिए नान्‍्य होना 
सी ते, 5 60 2 ५ दा कट अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार की बढ़ती हुई 
गतिविधियों के साथ एसे अवसर आएंगे जबकि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी 
कार्फ़ संख्या में साथ-साथ बैठकर कार्य करेंगे । .......... 588 यदि कार्य (जाव 


मूल्यांकन के आधार पर कार्य यूचकांक (जाव इन्डेक्स) वहा है, चाहे कार्य 

अधीन हो था राज्य सरकार के, दोनों कार्यों के लिए एक सा वेतन ना चाहिए । इशच्च 

प्रक्रि में जो कठिताइयां सम्भावित हें, उन्हें हम पुर्गनेतता अनुभव करते हैं । जब एक वार 

स्वीकार कर लिया जाता है कि सरकार अपने क्ार्य-श्षेत्र का विस्दार करने जा रही है तो कठिना- 

इयों का सामना करना ही पड़ेगा ।” अध्ययन दल (एन) ने यह टिप्पणी की है कि केद्ध और राज्यों 

दोनों में समान कर्तव्यों एवं जिम्मेदारी के कार्यो के लिए कुछ वेतन-मातों में विभिन्नता को सी 
च्‌ 


कि 
। 
दर 
3 ॥ नि पे 9 


और समान पदों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य वे प्रचलित वततसातवों में अतमाननाहं 
प्रशासन में गम्भीर चिन्ता का विषय वर्ना हुई हैँ । कर्मचारियों की हृड़तालों, आंदोलनों, विभिन्न 


शक 


सेवाओं के बीच तनाव और प्रतिद्वंद्वों, काम के प्रति उदासीनता का रुख, मामली कारय निष्पादन, 
ताश ओर कमंचारियों की गिरी हुई मनःस्थिति के लिए अच्य मुख्य कारणों में से एक कारण उप- 
युक्त बात भी हैं। एक ही प्रकार को और तुलतीय कठियाइयों, कत्तव्यों और जिम्मेदारियों-वार्ल: 
नौकरियों का वेतनमान केवल केच्रीय सरकार में एक समान होता चाहिये, परन्तु यह समातता 
केन्द्र और राज्य, के बीच भी होनी चाहिये . . . . . . . - - - १४५ ॥ ४०% के [ कर 
2. दो अध्ययन दलों ने ऐसे अनेक उदाहरण पेश किए डे जिनमें कुछ नौकरियों का प्रत्यक्षत 
अधिमूल्यन और ज्यादा जिम्मेदारियों वाली कुछ नौकरियों का निम्न मूल्यन किया गया है उन 
अध्ययन दलों ने जो कुछ उदाहरण दिए हैं उनमें से कुछ ये हैँ अहंतप्रात्त इस्जीमिअर जो 
भारत सरकार में केवल फाइल का कार्य कर रहे हैँ, डाक्टरी पेश के कुछ लोग जो मुख्या- 
लयों में निम्दतर पदों पर सेवारम्भ कर रहे हैं, अहंता प्राप्त शिक्षाविद्‌ मंत्रालयों में एसे 
गौण स्थान पर कारयरत हे जहां मामली सी योग्यता अपेक्षित होंती है, एसे क्रषि वज्ञानिक 
जो नेमी कागज़ी काम के लिए मख्यालय संगठनों में आकर्वित हों रहे है. और थ॑ 
महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पदों के होते हुए हो रहा है | इसी प्रकार मन्त्रिधों के नीजी सचिव, 
उप-सचिवों और कभी-कर्भो संयक्‍्त सचिवों के ग्रेड पा रहे है। अध्ययन दल (यी) का मत 
. हैकिये कार्मिकों के गलत उपयोग के मामले हैं, जिसका कारण वेतन संरचना में अतंतुलन है । 
इन्हीं असंतलनों के द्वारा मख्यालयों के पदों का अधिक कष्टकर और महत्वपूर्ण क्षेत्राय पद 


की तुलना में बिता किसी औचित्य के अधिमूल्यन किया जाता है । 


हग 
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3. उपरोल्लिखित उदाहरण कुछ उच्चतर पदों के हैँ । इसी प्रकार की असंगतियां 
निम्ततर पदों में भी है। ये असगतियां अध्ययन दल (पी) के मतानुसार जिम्मदारियों 
गलत समीकरण के कारण पैदा होती है। मिसाल के तौर पर राज्य सरकार के एक हिए 
कलक्टर को और केन्द्रीय सरकार में एक .अनभाग अधिकारी को कमोबंश समान वतन 


सिलता है । यन दल का विचार है कि उन दोनों की जिम्मेदारियों में वास्तव में 
बहत फर्क ह्ठै | 


4. अध्ययन दल (एन) ने बताया है कि एक ही प्रकार के पदों के लिए पारिश्रमिक के 
बारे में भी वर्तमान वेतन संरचना में पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति के सेवा-स्रोत (संविस ओरिजन) 
पर आधारित कुछ अंतर रखे गए हैँ । यहा जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है वह भारत 
सरकार के उप-सचिव का है, जिसके वेतन में इस बात के अनुसार अंतर होगा कि आया वह 


केन्रीय, सचिवालय सेवा का है, केद्धीय प्रथम श्रेणी सेवा का है या कि भारतीय प्रशासत क्वा 
का है.। 


5. फिर इस तथ्य के कारण कि क्षेत्रीय पदों की तुलना में सचिवालय पदों का वतन 
प्राय: अधिक होता है, सचिवालय पदों के लिए अस्वस्थ होड लगी हुई है और एक निश्चित 
अवधि के बाद इन पदों को छोड़ने में आनाकानी की जाती- है । 


... 6. अध्ययन दल (पी) का मत है कि सिविल सेवा के भीतर ही विभिन्न सम्‌हों का वतमान 
बेतन पैटर्न एं तिहासिक विकास: का परिणाम है। परत्तु यह संही है कि जो पेठन आज प्रचलित _ 
है; उसमें सिविल सेवाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य के स्वरूप में तेजी से हो रहे परिवतनों का 
बयाल नहों. रखा गया है । ब्रितानी शासनकाल में उच्चतर सेवाओं को पारिश्रभिक देने के 
विचार का उद्देश्य अधिकतर देश से निकाले गए कारमिको के लिए एक आकर्षक एवं सुरक्षित _ 
ऋषघियर ग्रेड प्रदान करना था । उच्चतर श्रेणीक्रम में तुलनात्मक दृष्टि से कम नौकरियां थी. 
ओर आज कल की तरह विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों और जिम्मेदारियों वाली तरह-तरह की. 
सौकरियाँ भी नहीं थी । इसलिए कैरियर के लगभग अंतिम वर्षों में पारिश्रमिक के उच्च स्तरों 
पर पहुचन वाला एक लम्बा वंतनमान' स्वाभाविक रूप में स्थिर कर दिया गया था और क्‍योंकि 

उस समय प्रशासन यह चाहता था कि उसके उच्चतर स्तरों में कामिकों का प्रवेश भिन्न-भिन्न 


स्ोतों से हो अतः विभिन्न पदों पर स्टाफ को लगाने के परिणामस्वरूप कोई गम्भीर 
कठिनाइयां सामते नहीं आई । हर 


7 सु-स्थापित उच्चतर सेवाओं के पारिश्रमिक पैटन की विशेषता यह है कि इन सेवाओं 
वेतनमान लम्बे हैं, जो कि अफ़सर के कूल करियर के लगभग दो लिहाई वर्षों तक॑ चलते 
मिसाल के तौर पर प्रथम श्षेणी की गे र-तकनीकी केन्द्री: द 


थे सेवाओं में एक नवागन्तुक 400 रु० 
स्रे 7250 रु० तक चलने वाले वेतनमान में भर्ती होता है जो कि 22 वर्षों की अवधि तक 


चलता है और जिममें छठे साल में स्वतः 570 र० से 700 का उत्थान (लिफूट) मिल जाता- 
है । इसो तरह , भारतीय प्रशासत-सेवा और भारतीय विदेश सेवा (आई० एफ० एस०») में- 
भर्ती वस्तुतः 400-800 रु० के वेतनमान में हैं । यह ग्रेड ३2 वर्षों में पूरा होता है और ' 

ठे साल में 580 रु० से 900 रु० की कमोबेश अपने आप प वद्धि की व्यवस्था है। 
इन लम्ब बेतनमानों में सम्मिलित पदों की जिम्मंदारियां विभिन्न और -: सुस्पषंट पषंट अलग-अलग स्तरों 
की होती है । विकासात्मक गतिविधियों के समय विभिन्न स्तसें पर आई 


पर अधिक जिम्मेदारी: वाले 
नए पद बनाए गए हैं और इन संवाओं को विज्िन्न उच्चतर सेवाओं के संबर्गों में शामिल 


बे 5 


जैँ 


र्ज्कि 
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ः क्र्या गये कक 52 न ००००१ हा व्र्ग 522 ० न लंम्न 2 2० ०] चादीनतमया ७ शा श़ए 'अलाआ “2घपमल्‍लक्र.. मनन पननाल.. मन्‍्नावमतक,. पक हा 
क्या गया है । क्योंकि संत्रगों के ही लम्बे वेदनक्रम है. अपः बताएं गए तमाम नए पद इन्हीं 
० ने जे ख्क्+क. बे. बा गे ध. | शाह सेन 7 >थद पर पल नल 24 कल 
लम्ब वतन-क्रमा में हू । सारताय प्रशासत्तक संबगे के बार मे पअशासातक सब्र दाद 
हारा किए गए अध्ययन से पत्ता चलता है कि इस सेवा के वरिठठ बेतन-मात्र में जिम्म 


प्र ध का हाथ है उरन्तमहअशनाकक.. स्‍कन्‍नक १०५ ०५८कक ऋण 'शेलश० पैक 
के क्रम से कम, एक के वाद एक चार स्वर है, हालांकि उन सब को उक्त वबतस-झ-मात्र चर मे 
* न, बम» 
कर दिया गया है | इस अध्ययन में प्रचलित अ्रया के दिम्मलिखित दोष बताए गए हे और 
चः 


मिराकरण पेश किए गए हैं : 


“फिर भी, वरिष्ठ वेवनक्रम में य 
इस वेतनक्रम के बड़ा होने के कारण 


न: 


/ ८८ 


कक, 


कोई भी अफ़तर इस ब्रेड में अच्य ग्रहों 
इस ग्रेड में समस्या बड़े विकेट रूप में र बात है सम 
अतिरिक्त सचिव, संयकक्‍्त सचिव और उप-सचिव के पद एक हीं ग्रेड में होते हे 
है, ब्के 
जज 


2ौँ%. 


यदि कोई वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी की तनाती उप-सचिव के रूप 
जाती है और किसी कनिष्ठ अधिकारी की संयकत सचिव था सचिव के रूप में तने ती की 


जाती हैं, तो तकनीकी तौर पर यह नहीं माना आएगा कि उप-वचिव का अधिक्रमण 
किया गया हैं (बल्कि ऐसो ही स्थिति में फंते एक अधिकारी को एसा ही उत्तर 
40०५ “ 


दिया गधा बताया जाता है) । परन्तु फिरसी यह स्पष्ट है कि जब इन तैनातियों 
के संबंध में निणंय लिया जाता है तव इन पदों को बरावर मानना बतुका हैं। 

, किसी सुस्थापित सोपान में इन पदों को सुस्ठष्ट स्थिति के कारण इनको 
बरावर मानने की असंगति जल्दी ही सामने आ जाती है और इसलिए उसको 
शायद ही कभी चलने दिया जाता हैं । परन्चु यह वात उन पदों के लिए इत 
ही सच नहीं है जिनके बीच तुलना का इसी के समान कोई मापदण्ड आसानी से उप- 
लब्ध नहीं है । इस प्रकार यह हो सकता है कि विकास तदर्थ कारणों से तिबन्त्रित 
हो, जो असल में नीति का अभाव है । इस ग्रेढ़ में सम्भव तेनातियों की बही विविधता 
के संबंध में किसी ऐसे उइंग के विकास कर लेते को आवश्यकता है, जिसमें कि 
जिम्मेदारी के उत्तरोत्त- उच्च स्वर पर सौंपने के सिद्धाल्त का निर्वाह होता हों 
ओर जिमतके आधार पर तेनातियों की नोति वदई जा सके । 


8. उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि संपुष्ट कांमिक प्रबंध के हितों द््ष्ठि 
से मौजदा वेतन-संरचता से उत्पन्न होने वाली खराबियों का इलाज किया 
जाना चाहिये : 

(१ ) किन्हीं विशेष स्तरों पर कार्य की अन्तर-वस्तु का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन ने 
होने और उसके साथ वेतनक्रमों के मेल न बठाये जाने से बराबर कार्य के लिए बराबर 
बतन के स्वस्थ सिद्धान्त को लाग नहीं किया जा सकता है | इस सिद्धान्त को ने 
अपनाने का कामिकों को मनोबल पर प्रतिकल प्रभाव पडता है और प्रशासन 
के खर्च में भी वृद्धि होती है । 


(() म्‌ख्यालय पदों और क्षेत्रीय पदों के साथ मिलने वाले पारिश्रमिक के बीच असन्तुलत 
हंता हैं, जिसके फलस्वरूप मख्यालय के पदों के लिए दौड-बूप रहतों है और 
प्रतिभा का दुरुपयोग होता है । 

(8) किसी एसी यक्त्तिपूर्ण वेतन संरचना के ने होने से जो कार्य और जिम्मेदारी 
के सुस्पष्ट स्तरों का ध्यान रख सके, प्रतिभा की खोज और विक्रास पर आधा- 
रित करियर विकास और उस प्रतिभा को सुथोझित ढंग से काम पर लगाने 
का कार्यक्रम बनाना कठिन हो जाता है । 


#जारतीय प्रशासन सेवा के प्रवन्ध पर रिपोर्ट (968) 
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(7ए) लम्बे बेतन-मानों का होना और उन में आसानी से वेतन-वृद्धियां पा लेने बे 
.. कामना, जो ऐसे वतनमानों में मिलती है, इस कारण से ह्ानिपूर्ण हैं कि इसमें 
केवल वरिष्ठता की तुलना में गुणावगृण को मान्यता देने के लिए व्यवस्था नहं 
हैं । इससे गृणावगृण पर आधारित पदोन्नति के पर्याप्त अबसर और सर्वोत्तम 

कार्य निष्पादन के लिए सतत प्रोत्साहन नहीं मिलता । 


(५) विभिन्न समहों के लिए वेतन-मानों की बहुलता से न तो पारिश्रमिक की यक्ति 
युक्त किसी पद्धति का विकास: हो पाता है, जिसमें कार्य के साथ संबंध स्थाणि 
किया गया हो और न ही इन वेतनमानों से उच्चतर पदों के लिए विभिन्न सेवाओं 
से कामिकों के चयन में कोई सुविधा मिलती है । 


सधार की योजना... 


9. सुधार के प्रयोजन के लिए केन्द्र तथा राज्यों. की कुल सिविल सेवा की वेतन संरचना 
पर ध्यान देना चाहिये । हम विशेष नौकरियों या सेवाओं की परिलबिधयों के बारे में बा| 
नहीं करने जा रहे हैं, परन्तु हम केवल कुछ एसे आधारभूत सिद्धान्तों का वर्णन कर रह ६ 
जो वेतन-संरचना के निर्माण का नियन्त्रण कर सर्के । यह सरकार का कारये होगा कि. 
वह एसी. वेतन-संरचना के ब्यौरेवार परिणामों के अध्ययन की व्यवस्था करें| 
यह सुधार निम्नलिखित -दिश्ञाओं में किया जा सकता है। सिविल सेवा के पदों को 
नरगों में समृहित कर देना चाहिये ताकि जिन पदों के लिए एक सी अहंत्ताएं अपेक्षित हें और एव. 
समान कठिनाइयां एवं जिम्मेदारियां हों, ऐसे पद एक ही वर्ग में रखे जा सर्के । .एक वर्ग के तमाग 
पदों के लिए एक ही. वेतन-मान लागू होना चाहिये । ऐसे मल्यन के लिए निम्नलिखित बढ़ 
का ध्यान रखना चाहिये ' 


(क) अखिल भारतीय सेवाओं (तकनीकी तथा गर-तकनीकी ). ज़ेसी उन तमाम |नौकरियों 
में जिससें क्षेत्रीय तथा मुख्यालय पद हों और केन्द्रीय सेवाओं की बहुत सी नौकरियों में, 
(तकनीकी तंथा गर-तकनीकी ) देशभर में सेवा के दायित्व” का: प्रभाव वेतन 

पटने एवं ग्रेड तन्त्र में दिखाई पड़ना चाहिये । द 


(ख) अन्य सेवाओं के लिए जिनमें या तो. केवल क्षेत्र में या सुख्यालय में काम करना 
... होता है नकिदोनों में, तो वेतनमानों के ग्रेड केवल पदों की ड्यूटियों और जिम्मेदारियों 
पर ही आधारित करने होंगे । द | 


(ग) क्योंकि राज्य सेवाओं से राज्य की सीमाओं के भीतर ही काम करने की अपेक्षा 
... होती है और उततपर सारे भारत में काम करने का उत्तरदायित्व नहीं होता, इसलिए. 
इस तथूय का. समावेश उत्त सेवाओं के. वेतन के ग्रेडों में होना चाहिये । द 


. [घ) ऐसे पद जिनमें बहुत ही जरूरी अनुसंघान कार्य होना है, उनका ग्रेड ऊंचा रखना 
ही होगा । भले ही उन पदों में प्रशासनिक उत्तरदायित्व थोड़ा सा हो या बिल्कुब- 
ही न हो । गा | 





सेवा प्रवेश के समय;के वेतन-सान की वेतनवृद्धि और इस वेतन-मान के अधिकतर, और 
. न्यूनतम के अंतर में जो अनुपात हैं, जहां तक व्यवहायं हो यह जनपात सभी अब 
सेवाप्रवेश के समय के वेतनमानों में एक जंसा होना चाहिये । द प 


क्‍ 0. अध्ययन दल (पी) ने उदाहरण के रूप में एक वेतन पैटने येश किया है । इस 
. बेतन पैटने में 33 ग्रेड दिए गए हें जिसमें वे सब पद आ जाते हूँ जिन का वेतत आजकल 75 रू० - 
. से लेकर 980 5० तक है । अध्य्यन दल (एन) का मत है कि केन्द्र तथा राज्यों के अधीन 
.. तमाम यद, जिसमें वें पद भी शामिल हों जिन पर अखिल भारतीय सेवाओं का स्टाफ काम कर 

. रहा हो, बारह ऐसे ग्रेंडों के अन्तर्गत रखे जा सकते हूँ जो सभी कर्मचारियों के लिए लाग होंगे के 
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हंम समझते हैं कि अध्ययन दल (एन) द्वारा सुझाए गए ग्रेड इतने नाकाफी हैं कि सारे देश की 
सिविल सेवाओं को उनमें ठीक नहीं बंठाया जा सकता। ग्रंडों की यह संख्या लगभग 20 से 

बीच हो सकती है। परन्त हम ग्रेडों की संख्या के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करना चाहते 

इन का निर्घारण सरकार तमाम संबंधित प्रश्नों का विस्तृत अध्यक्षन करके ही कर सकती; है 


. वर्गीकरण (ग्रेडिंग) का काम भारी तो है, परन्तु यह असम्भव नहीं होना चाहिये । 
इसकी गशरुजात केन्र अधीन प्रथम श्रेणी के पदों और राज्य के उसे पदों जिन पर अखिल 
भारतीय सेवा के अफ़सरों ने काम करना है, से की जा सकती है। सिविल संवाओं की कबह्न 
संख्या की तुलना में इन अफ़सरों की संख्या थोड़े है । इन तमाम पदों का मल्यत किया जः 
सकतः है और इन्हें निरूुपित करने वाले, 9 स्वनिष्ठ वेतन-मानों के अच्तर्गंत रखा जा सकता 
है । इन 9 ग्रेडों को कनिष्ठ, मध्यम ज्गैर वरिष्ठ नामक तीन स्तरों में बांदा जा सकता है । 
किसी ससस्‍्थापित प्रथम श्रेणी सेवा के एक अफ़सर की प्रत्येक स्तर के भीतर ग्रडों में तरवकी सिद्ध 
कार्य निष्पादन के आधार पर होनी चाहिये । कनिष्ठ स्तर से मध्यम में और मध्यम स्तर 
से वरिष्ठ में पदोन्नति वरण से होगी । उन पदोन्नतियों, जिनमें एक ही कार्यात्मक क्षेत्र में गति 

ती है, के प्रक्रिया का विवरण आठवें अध्याय में दिया गया हैं । जहां तक कार्यात्मक क्षेत्र से 
बाहर मध्यम ओऔर वरिष्ठ स्तरों में पदोन्नति के बारे में प्रक्रिया का संबंध हैं, उसका वर्णन 
हमने तीसरे अध्याय में किया है। इस अध्याय के अन्त में 9 वेतन-माों क। एक 
व्याख्यात्मक चार्ट दिया गया है, जिनमें बहत से प्रथम श्रेणी के वेतन-मानों को बंठाया जा 
सकता है । कुछ ऐसे पदों के उदाहरण भी दिए गए हैं, जिन्हे ग्रेंडों में शामिल किया जा सकता 
है। इस बात पर बल देना उचित होगा कि अनुबंध में दिए गए बयौरे केवल उदाहरण के रूप 
में और हमने अपनी विचारणा दिशा को बताने के लिए दिए है । ग्रेडों के निवारण तथा शिन 
पदों के साथ ये रखे जायें, इसके बारे में सरकार को विस्तत जांच करनी होंगी । हम आशा करद्वे 
है कि संबंधित मंच्रालयों की सलाह से प्रस्तावित कारमिक विभाग हारा शुरू किए जाने वाले सर्वाधिक 
महत्वपर्ण और तुरत प्रका कार्यों में से यह एक काये हो । ह 


 सिफाश्शि 8 : 


हम सिफारिश करते हें कि :- 


() सिविल सेवा के पदों को ग्रेडों में समृहित कर दिया जाए ताकि उन तमाम 
पदों, को जिनमें एक ही तरह की अहंताओ्ोें और एक ही। किस्म की कठिताइया 


ओर जिम्मेदारियां हों, एक ही ग्रेड में समहित किया जा सके | छडे 
ग्रंडों की संख्या 20 और 25 के बीच हो सकती है । 


(2) प्रथम श्रेणी के तमाम पदों का मूल्यन हो और उन्हें 9 सर्वनिष्ठ वेतन-मारनों 
के अन्तर्गत रख दिया जाए। इन 9 वंतन-मानों का एक व्याख्यात्मक 
चाट इस अध्याय के उंत में दिया गया हैं। इन 9 ग्रडों या वेतन-मानों को 

.. कनिष्ठ, मध्यम और वरिष्ठ नामक तीन स्तरों में बाटा जा सकत! है। किसी 
.. सस्थापित प्रथम श्रेणी के एक अफसर की प्रत्यक स्तर के भीतर ग्रेडों में प्रगात्ति 
सिद्ध कार्य-निष्पादन के आधार पर होनी चाहिये । कनिष्ठ स्तर से मध्यम 

में और मध्यम स्तर से वरिष्ठ में परदोन्नतियां वरण से होनी चाहिये । 


(3) कारमिक विभाग को ग्रेडों का निर्धारण करने तथा किन पदों में ये ग्रेड लागू 
.. हाँ इस प्रयोजन के लिए फौरी तौर से एक विस्तृत अध्ययत करना 
चाहिये । द 


2. केन्द्र तमाम प्रथम श्रेणी के पदों और राज्यों के पदों जिन पर अखिल भारतीय सेवाथों 
व्यक्तियों को तंनात किया जाता हैं, के मूल्यन और विभिन्न ग्रेंडों में आबंटव के बाद केन्द्र 
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- लथा राज्यों के अन्य पदों को जांच की जा सकतो है और कुल सिविल' सेवा को 20 से 25% 
के ग्रेंडों के ढांचे के अन्तर्गत रखा जा उकता है । हमने एक स्वनिष्ठ वेतन संरचना पेशुई 
है । इससे यह मतलब नही. निकाल ना चाहिये और त ही उसका यह अथे है कि तमाम संपः 
. सेवाओं और समूहों में प्रत्येक ग्रेड में पद की संख्या बराबर होगी । विभिन्न प्रेडों में 
का बांटना प्रत्येक सेवा था समूह की आवश्यकताओं के अनुसार अवश्य ही भिन्न होगा । ऐ 


होते हुए भी संवाओं के बीच के अन्तरों को जहां तक हो सके कम करने की कोशिश होनी चा£ 
ताकि तुल्य समूहों के लिए उन्नति-अवर्सर मोटे तौर से तुल्य हो । 


. 3. हम॑ खास तौर से इस वर्तमान धारंणा की समाप्ति देखना चाहेंगे कि क्षेत्रिय ९ 
की अपेक्षा मुख्यालय के पद अधिक महत्वंतर्ण है । यदि प्रस्तावित ग्रेड योजना मूर्तरूप मेंह 


जाएं तो यह धारणा समाप्त हो जाएगी । आजकल कुछ पदों के साथ जो विशेष वेतन १ 
हुए हूं, वे भी अनावश्यक हो आएंगे । 


शिफारिश 9 


हम सिफारिश करते हैं कि केन्द्र के तमाम प्रथम श्रेणी के पदों और राज्यों के, १ 
पदों जिंन पर अखिल भारतीय सेवाओं के व्यक्तियों को तैनात किया जाता है 
मूल्यन और विभिन्न ग्रंडों में आबंटन के बाद केन्द्र तथा राज्यों के अन्य पदों की पं! 


का कार्य प्रारम्भ किया जाए और समस्त सिविल सेवा को 20 से 25 तक ग्रडों केदार 
में रखा जाए हक 


4. जिस सर्वनिष्ठ ग्रेड संरचना की हमने ऊपर सिफारिश की हैं वह उस योजना से भी 


खाएगा जिसको रूपरंखा हमने, सचिवालय में उच्चतर प्रबन्ध वर्गों के पदों की स्टाफ भर्ती हु 
.. बिए तीसरे अध्याय में प्रस्तुत 


कं तुत की है । वेतनमानों की वर्तमान बहुलेता की समाप्ति और ए। 
.. स्री ड्यूटियों के लिए 


रिश्रमिक में असंतुलन ऐसे लम्बे वेतन मानों जिनमें कई प्रकार. 
_निम्मेदारियाँ एक ही स्थान पर एकत्रित कर दी गई हैं, के स्थान पर उचित ग्रेडों के रहे 


हमने तीसरे अध्याय में जिस योजना का वर्णन किया है उसे अपनाने में सुविधा होगी । पर. 
.. कि: भी हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि तीसरे अध्याय के सुझाव किसी अन्‍य परिवर्तनर 
.. निर्मर नहीं है और उन्हें ऊपर के पैरों में प्रस्तावित वेतन संस्वना के सधार क्रियान्वयन पर नि 


... न समझा जाए ।' तंत्सरे और इस अध्याय में दिए गए प्रस्तावों के दो अलग सैंट हैं और वेए. 
. डुंबरे पर निर्मर नहीं- है ।- 7 7 55 5: है 


5. जिला कलक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के पदों के बारे में एक विशेष बात कह 
भावद्यक है । हम इसे अत्यावव्यंक मानते हैं कि इन पदों पर अनभवी और परिपक्व अफ 
को लगाया जाए जहाँ तक कलक्टर के पद का संबंध है. इस वर्तमान नीती कि नए आदमीः 
पांचवें वर्ष के बाद जितना जल्दी सम्भव हो कलक्टर लगा देना चाहिये, और कि इस पद पर अं. 


से अधिक व्यक्तियों को.लगाया जाए, से जिले में तैनाती की औसत अवधि कम हो गई है श 
अवांछनीय रूप से छोटी हैं । हम इसे. अत्याव॑ब्यंक मोनते हैं कि अफ़सर ज्यादा लम 
. अवधियों तक इन पदों पर रहें. और कि वे कॉफी वरिष्ठ हों । कलक्टर के एक से अधिको 
बनाकर इस अकार की तनातियों में अधिक सुविधा होगी । रुब से कनिष्ठ ग्रेड उन व्यकि 
का मिलता चाहिये जिनका कम से कम आठ वंष काः गे जी यद उच्चतर ग्रेडों में हों: 
बर अपेक्षाकृत अधिक वरिष्ठ व्यक्तियों को लगाया जाना चारि: 


चाहिये । कलक्टर के ग्रेडों की अर 
संख्या के बारे में हम राज्य प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में विचार करेंगे । हमने जिला पुरि 


के दो ग्रेड सुझाय है, इन में से निम्न पा ग्रेड ही उन भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों 
दिया जाए जिन की कर्म से कम आठ: 5 वर्ष की नौकरी हो 
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ह अल अमित डी या >यानिक ० “जो हि हे हक चलता रे (60. 
१6. इस अध्यय को सदाप्त करने से पहले हम फिर एकीकृत ग्रड संरचना को फौरी 
। के मक्ण है व्बय मी किम कद. सेब नल तय धन 
जरूरत एवं लाभ को बत को बलपूर्वक दोहराते हैँ । एकीकृत ग्रड संरचना के मुख्य लाभ 


“| 


निम्न लाखित हाथ :- 


(क) समय वेतनमान में स्वत: ऊश्र की ओर गति पर रोक लगे 


(ख) एक ग्रेड से दूसर ब्रेड में पदोन्नति के लिए प्रत्येक अफसर को दोस गृण का परिचय 
दना पृ गम 


(ग) प्रत्येक अफसर के कार्य संबंध में अपेक्षाकृत अधिक सचेत मृल्यांकन एक व्यवहार 
आवध्यकता वन जाएगी और इस के साथ साथ होने वाले लाभ भी प्राप्त होंगे । 


ध) वास्तविक गण विद्यष वाले ध्यवितयों के लिए इससे त्वरित पदोन्नति के लिए पर्याप्त 
क्षेत्र उपलब्ध हो आएगा और इससे सरकार को सापेक्षतया मध्यम योग्यता वाले 
अधिकारियों को उस स्तर पर रोक देने में मदद मिलेगी जहां पर उन्तकी अन्यायोचित 
प्रमति को नियन्त्रित किया जाना चाहिए, 


(8) विभिन्न सेवाओं में सर्वंसम ग्रेडों के अस्तित्व से गतिशीलता (मोबिलिटी) में 
सहायता मिलेगी, 


(च) विभिन्न सेवाओं में इस समय लागू विशिष्ट वेतन-मानों के स्थान पर एक एकीक्षत 
पद्धति से मनोवज्ञानिक ग्रन्थियों को दूर करने में मंदद मिलेगी जो एसे वेततमानों के 
कारण इस समय मौजूद हें, 


(छ) कुछ विरल मामलों को छोड़कर सचिवालय पदों के लिए विशेष बेतन देना अना- 
वच्यक हो जाएगा । 


7., हमें पृर्ण ।वद्वास है के सिविल सेवा में जिस गति से और जितनी संख्या तथा भिन्नता 
से नौकरियों का विरतार हो रहा है, एकीकृत ग्रेड संरचना से प्रत्येक नौकरी के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों 
की खोज एवं उनकी उपलब्धि में सहायता मिलेगी । हमने तदानसार इस अध्याय में की गई 
सिफारिशों को सर्वाधिक महत्व दिया है । हम सरकार से यह अनरोध करेंगे कि वह इस अध्याय 
में पेश किये गए सुझावों पर उच्च अग्रता के आधार पर सोच विचार करें और कारंवाई के 


'हचित मार्गदर्शन के लिए एक उपयवत मशीनरी की स्थापना करें ताकि नौकरकश्याही को सही 
अर्थों में गृणीजन-तन्त्र में बइला जा सके । 
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पांचवा अध्याय 


६ हा ब् अलनुकयवस+-णन्‍-न्‍नकन्‍ब», हक वजकमरन, बैक. मम पक कक अशाबक के, अककानुकन+ श्पूा िललनड दि 33240 यरापयाइस्‍+-+मवाबकन, शा अपहक, धार 
कामिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण कुछ समय से सती संबंधा समस्याएं 
हि ६, कक बारें अं कट हर £ य॑ ैफअम 3] न ४ व 5 मद यार च्ा- कद न 
काफःर जाटल हा गह दे | झाच, ]966 मे सरकार, स्थादाय दिकाया आर सन्कार क्षत्र के उपक्रमा 
का े (2 य मारना नागा धन णाभा पा धमभरक क््तियों जनक अल प का लपमलपफ कक “कक ! नव जे, पर पट ्् 82: कक ख ऋतक तक, दा 'ताईं 9००“ बाबा कर नमक 
से नवक्त व्य/क्तया का स्या लगभन 93.60 लाख बा जनम से 66. 8 0 लःण्ख व्यक्त सा 
है” अं दर ७ हुए दर अञ धर रा 2 कम ाजि्न्नलए ये अधीन जिया स्पा किया च्नीर नए स् ला प्ार्र पा हाएा: आए 
एउज्य आर कंद्राथ सरकारा के अधान नपमकत थ। छा रा दाष्ट के बहू फज्या काफकः बड़ 
५ और ६ ही आर दिलाता रूया से शी दाल के ऋदत चय हज हिपी मिनी जे नप्ीए हि साथ 
हु आर वृद्ध का दर ।वजपद रहूव से अभा हल के कुछ चय। न काफः दजा से बढ़ा हू! वछ 
जप दर ६: विल 222 ध् हादसा उनके पिन तमनम निज कक > कण के दम 23 के अनक अडल बनी अननत ऑननल कमाना. िक ६९२८७ हे 200 नमी 22 कीनर बम 
का दर सिावल सवा के प्ररख चार स्तरा पर सुूसमान नहा हैं। उदाहरण के लए कन्द्राय सरकार 
हक लि] 28 | ज्ब्क > 5. थ अमन व कम 2 व्य्कान जनक 2 जकल 5 >> का अिलनन 5... हम धान रथ 
के अज्वीन 7960 से 965 के दौरान प्रथम श्रर्ण) के संदंध में वापिक बद्ध दर 792 अतहटशत था | 
ितीय शणी की हे. 6 प्रनियानत सलीय क्षण की है कंवालिधान और चमथ अं का २ दा 
छीज जार पु 02. ०४ ४४६7: , | ये अगा का 86. 2 वतललझत आर गज ले अलाडएक पिएर अफ्> 9477 
ज थ | झ् कं _अल्याकक बारनकान्‍बम, (५+ पी _अककन्‍कमकलका जल  “+अड ललित नमन आकर पके जनक क कस न हक... >आक' कुल लए पर डे हम का इससे ० 
शत था | अध्ययन दल (काममक्। का विचार है ।क इसमे से कुछ वाद्ध अऋक्ा रण हूँ आर उसू 
पंथ जा मन सिर कं, कमल मी या लीक ८ न कद हक मु नह _अकल्क्‍नपस.. '<लकमममं. >अममातमणक 4) पाया अरमान #४क कर न्‍्् 
बचा जा सकता था | उनके अतुतार कानका क इस अच राइनवन का रुख्या कारण दनन्‍्न हू :- 
के न] बदल ब् जय के... चाक, 
(क) अनावश्यक था महत्वहीत कार्यो को हाथ में लेना । 
5 छः री कऋाये अरनन्‍ल्‍_लकल सात, ब्ः मिक०००.हहीनय /हैं००७- झा पके काया जात ज्युछ कि 5४ कद अप कर हज +०न्‍कके, 2 मकर. कममयवक न. के को 4 आनन्द रु 
(ख) एक ही काय का दो जगह किया जाना जसे / केन्द्र आर राज्य के बराच आर 
ख्य लय ५ अमर 3: अक ग्यं ग 27% ०8 
सड्यालय अर शक्षत्रत्थ सबठनता के बात 
हु नि / न २ 
(ग) पर्याप्त और अग्रिम कामिक योजना न होना ; और 
चेक. ट् 2. की |. 
(घ) नए पदों के निर्माण और निर्माण के वाद उन्हे बनाए रखने के अआधचित्य पर ध्यानपुवंक 
हद 
और केन्द्रीय करत रॉक नो हीता ; 
कि ञ पेंकट कि ञ अनाी ह बश्यक 4. झरना पर फणप्क्क ०७0४ आभर4क७७र्श पडने का अल गू 
2. कामका का वरोकटाक और अनावश्यक चाद्ध से भता पर वरा ऊत्तर पडन के अलावा 
* दक४ 4 क्रम कक ।+ व्रयव्यय नस हि ६ वन (04९४ हा >> न कब्नन बज जि एटा थे 
 वक्षता में भी कमी आती है | स्पष्टत: अपव्यय से बचने के लिए ही नह अप्पतु का ट्टिकी दृष्टि सं 
१७५ पड अ महज आज घ हक जो ५९, दर धरा | अर! लगा माही केः 
भर्ती की संतोषजनक स्थिति बनाए रखने के लिए इस प्रकार के प्रचरोद्भवन पर रोक लगाने के 
॥ | ३० 
9 लिए सशक्त उपाय करना आवश्यक हू सचइस  सतन्रध्त स निम्नलिखित कछ महत्ववृष उपाया के; 
हु ाक 


५ 


सिफारिश करते हैँ :-- 
() कामिक-बोजना और प्रबंध के लिए तक संगत प्रणाली लागू करना । 
(2) जहां कहीं भी एक ही कार्य दो जगह हो रहा हो उसे दूर करना जैसे कि राज्यों और 


कं 


केन्द्र के वीच । 


(3) पद्धतियों को सरल व कारगर बताने, मितव्ययत्ता वाले संगठनात्मक परिवतंनों को 
लाग करने, स्टाफ निरीक्षण एकक और संगठन एवं पद्धति एककों के अतिरिक्त 
स्टाफ की छंटती करने की दृष्टि से किए गए प्रयत्नों का समन्वय करने के लिए 
संगठन एवं पद्धति [तकनीकों को कड़ाई से लागू करना | 


् 


(4) निम्ततम आवश्यक के स्थान लक पर अधिकतर संभव सिद्धान्त के आधार पर 
मुख्यालय से शक्तियों का प्रत्यायोजन । 


. 3. उपयुक्‍त भददों में से दूसरी पर हमने भारत सरकार के तंत्र और उसकी कार्य पद्धति पर 
अपनी रिपोर्ट के अन्तर्गत विचार किया है। शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित चौथी मद अगली 
रिपोर्ट का विषय होगी । तीसरी मद पर इस रिपोर्ट के अध्याय दस में विचार किया गया है। यहां 
हम अधिक अच्छी कामिक आयोजना की आवश्यकता पर विचार करेंगे । 


हि 4!. 
4---8 2806/70 
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कामसिक आयोजना 


<. ठोस भर्ती नोति के लिए पर्याप्त कामिक योजना का बहुत महत्व है । इसके अभावर 

भर्ती की दर में समय-प्मव पर तीव्र घट-बढ़ होगग। जिससे भर्ती किए गए लोगों की कोटि और मंद 
प्रबंच पर वितरित श्र भाव पड़ेगा । अध्ययत दल (कर्ममक ) ने बताया हैँ कि भारतीय प्रशासन सेवाई 
प्राधिकृत संख्या 948 में 803 से बढ़ कर 952 में 68 हो गई ओर उसके बाद 958: 
542 से बढ़कर 960 में 2036 र966 में बढ़ कर 2575 + गई। दल का विचार है£ 
इस मामले में संभावित आवश्यकता पर पर्याप्त अग्निम रूप से विचार नहीं किया गया परिणा३ 


|| 
स्वरूप भर्ती दर 953 तक 30 से 40 के बीच रही! जब कि 60 के बाद वह 00 तक पहुंच एई। 


यह इस बात के बावजूद हुआ कि भारतीय शासन सेवा (और भारतीय पुलिस सेवा) के ६ 
संवर्ग आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए हर तीन वर्ष बाद सिहावलोकन' किया जाता है 
अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में कोई भी आवधिक सिहावलोकन नहीं किया जाता है और ऐसा प्रतः 
होता है कि भर्ती बिना किसी आयोजित ढंग से होती रही है । 


5. विभिन्न संवर्गों के प्रबंध के लिए उपयुक्त तंत्र का अभाव एक एसा कारक है जो भर्तीः 
प्रभावित करता है । प्रत्येक सेवा में अपने संवगधिन पदों के साथ साथ प्रतिनियुक्ति पदों, यदिवों 
हों, को मरने के लिए पर्थाव्त व्यवस्था होनी चाहिए हमने यह देखा है कि अधिकांश प्रथम श्र 
को केन्द्रीय सेवाओं में पर्याप्त प्रतिविषुक्ति आरक्षणों की व्यवस्था नहीं होती है हालांकि बाहं < 
प्रतिनियुक्तियों के लिए उनके कार्मिको की मांग की जाती है। पदों का ढांचा बनाने से पूर्व ध्याः ६ 
: पूर्वक जांच भी नहीं की जाती । इन दोनों कमियों क्रे परिणामस्वरूप सुनियोजित भर्ती नहीं३ 7 

पाती । अतः यह जरूरी है कि आवश्यकताओं का पूर्वानुमान 5 वर्ष की अवधि के लिए पर्याप्त पहेइ 
से कर लिया जाए और प्रत्येक सेवा के लिए संवर्ग प्रबंध समितियां बनाई जाएं। संवर्ग प्रबंध समिग्व 
में नियंत्रण प्राधिकारी के साथ साथ केन्द्रीय कार्मिक एजेंसी प्रतिनिधियों और “प्रयोक्‍ता हित व: 
कोई हो, के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाए। इस संदर्भ में प्रयोकता हित से अभिप्राय है नियंतार 
. आधिकारी के अतिरिक्त वे अन्य संगठन जहां संबंधित प्रतिनियुक्ति कामिकों की सेवाओं का का 
. उपयोग करने की संभावना रहती है। इस समिति का कार्य होगा, पांच वर्ष के लिए संवर्ग आवश्यकता 
. औऑंकाअग्रिम सिहावलोकन करना और विकासों को देखते हुए जिन मध्यावधि सुधारों की भावष्ह 

 कृता हो उनका सुझाव देना । न डक मम हज 2 2 


सिफारिश 30 
अतः हम सिफारिश करते है कि: 
..._ (7) सभी सेवाओं के लिए एक बार में पांच साल के लिए कामिकों की आवश्यकता 
द का अग्रिम बहिवेशन कर लेना चाहिए । यदि परिस्थितियों की सांग हो? 
.... ्रध्यावधि मूल्यांकन किए जाने चाहिए और मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक 
हे सुधार किए जाए १: कै 2 फंड शकेट ह जा 


. (2) एसे बहिवशन संवसय प्रवंध समिति द्वारा. किए जाने चाहिए जिसका गठन पं. 
.. 5 में वर्णित ढंग से किया गया हो । ' 


भर्ती विधियों, >7 7० ० 


..__ 6. अब हम नभर्ती-विधियों से संबंधित प्रश्तों की चर्चा करेंग । संघ लोक सेवा आयोग प्री . 
_ वर्ष उच्च तकनीकी और गेर तकनीकी सेवाओं में भर्तों के लिए कई परीक्षाएं लेता है। इस प्रका 
रेलवे, रक्षा, सिविल निर्माण कार्य आदि में प्रथम श्रेणी की इंजीनियरी सेवा के लिए अधिकासि _ 
का चुनाव करने के लिए एक सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा ली जाती है-। गैर तकनीकी प्रथ 
श्रेगी की सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा ली जाती है । भारती 
अयेशास्त्र/सांख्यिकीय सेवाओं और भारतीय वन. सेवा के लिए भी अलग परिक्षाएं ली जाती है 


2, 


५] 
डे 
श। 
लत 
शक | 
७ । 
हि! 
| 
| 
-औ| 
न 
ह 
-॥| 

) ह्ज्व्पूँ 

2-५४ 
) 

) | 
(| 
| 
-४| 
हा 
जार. 
3). 

था 
ल्ठे 
व्व्ब्न्नँ 
पक 
8 24 
गा 
*ज 
्््ल् 
ई -|! 
का 
॥ 8 
जब 
3] 
|, 
सर 3 
बे 


ु " 





|] 


रे ग् 
डे 


4 च्च ञ 
नायज' अनन्त ्युक कार ज्+ ञ्ज ० हक जन अर ;. बे ॥ई जा अर चाल कम ५ टन 4 
सतायजतक दाता हू आर इन संतराआ से वश्वावद्यालया से ने वाल सवात्तम छात्र काफ 


०] 
कह 


द्रीती है और ह 
मात्रा में सकल होते है । लेकिन फिर भो एक वात पर ध्यान देना आवश्यक है कि जहां प्रतिष्ठित 
प्रथम अयगी की इंजी नियरी सेवाओं के लिए विन्‍्त॒त परीक्षा ली जाती है वहां प्रतिप्ठित सेवाओं से 
इनर प्रवम अर्गा के अधिकांश पद ]5 या 20 मिनउ के संक्षिप्त इन्टरव्यू के आधार पर भरे जाते 
हुँ। हमारा सुझाव है कि यदि आवश्यकताएं और मल बोग्यताए समान ही हों तो प्रतिष्ठित वर्गों 


| हों 
के वाहर के प्रवम अश्गी के पद भी यथातंसव सम्मिलित परीक्षाओं के परीणाम के 
| गेप अतवन्व या मल डिग्री के अतिरिक्त अधिक विशिष्ट 
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प्रथम श्रेणी की गर तकनीकी सेवाएं 


8. पिछले वीस वर्षा के दौरान प्रथम श्रेणी की गे रतकनीकी सेवाओं के लिए परीक्षाओं में कई 
रिवर्तन हो चुके है । 950 तक एक ही परीक्षा डोती थी जिसके द्वारा सभी गैर तकनीकी सेवाओं- 
अखिल भारतीय और केन्द्रीय---के लिए चनाव किए जाने थे। सभी उम्मीदव'रों को तीत अनिवाय 
पेपर देने होते थे और विषभ्चन्न विषयों की सूची में से तीद ऐ च्छिक पेयरों में पर्र /क्षा देती होती थी परन्तु 
भारतीय पुलिस से उम्मीदवारों को तीन के स्थान पर दो ऐ छिछिक पेपर लेने होते थे । लिखित 
परोक्षा के बाद इन्टरव्यू लिया जाता था जिसके अधिकतन अंक सभी सेवाओं के लिए समात थे । 

95व] के बाद से एक परीक्षा के स्थान पर तीन परीक्षाएं ली जाती थीं । तीनों सेवाओं 
सर्सा उम्मीदवारों के लिए वही तीत अनिवार्य पेपर थे। प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं 
के उम्मीदवारों को पहले के समान ही तीन ऐंच्छिक्र पेपर लेने होते थे । भारतीय 
प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा के उम्मीदवारों को दो अतिरिक्त वे कल्पिक पेपर 
गति थे और भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवारों को पहले के समान ही दो ऐच्छिक पेपर लेने 
होते थे | भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा के केवल उन उम्मिदवारों के अतिरिक्त 
इकल्पिक पेयरों की जांच की जाती थी जिन्होंने तीनों अनिवाय और तीनों ऐच्छिक पेपरों में कम से 
-मएक निर्धारित स्तर तक के अंक प्राप्त किए हों। इस प्रकार हाला|कि परीक्षा अभी भी सम्मिलित 
मी है परन्त उसे तीन भिन्न भिन्न परीक्षाएं माना नया है। यह स्पष्ट है कि उसका उद्देश्य सम्मिलित 
'तियोगी परीक्षा में वेठ उम्मीदवारों से से भारतीय प्रशासत सेवा और भारतीय विदेश सेवा 
# लिए अलग चुनाव करना है । 


नल 


|| 


9. हम विशेष रूप से भारतीय प्रशासन सैवा और भारतीय विदेश सेवा के लिए उम्मीदवारों 
गे पृथक करने वाली इस पद्धति के पक्ष में नहीं है। इसके लिए निम्त कारण हैं :-- 


(क) केन्द्रीय प्रथम श्रेणी की सेवाओं के अधिकांश प्रतियोगी दो अतिरिक्त पेपर लेकर 
भारतीय प्रशासन सेवा /भारतीय विदेश सेवा के लिए भी बेठतें है हालांकि कुछ प्रतिशत 

एसे भी होंगे जो इन सेवाओं में से केवल एक के लिए दवार होते हैँ । इनमें से 

दो तीहाई से अधिक के पास स्तातकोत्तर डिग्री और लगभग समान शक्षिक योग्यतोएं 

होती है । औसतन 500 से अधिक उम्मीदवार अन्य पेपरों में इतना अच्छा कर लेते 

. हैँ कि उनके अतिरिक्त प्रश्त पत्रों की जांच की जाए। सकल उम्मीदवारों की सूची 
मैं से लगभग प्रथम 20 को छोड़ कर पांचों वेकल्पिक पेपरों में परीक्षा देने वालें अन्य 
सभी उम्मीदवारों के परस्पर क्रम का निर्धारण कुल प्राप्ताकों के केवल बहत थोड़े से 

. अन्तर के द्वारा होता है ; यहां तक कि कुल नम्वरों में केवल 5 प्रतिशत के अन्तर 

. में ढी लगभग एक सौ उम्मीदवार आ जाते हैं । उम्मीदवारों की मल योग्यताएं और 


| रु 


बद्वक याग्यता लगभग समान होने पर भी इन अधिकारियों के कैरियर के आ, 
में ही क््रीय सैवाओं और भारतीय प्रशासन सेवा/भा०वि०्से० के बीच एस 
रिक्ति बना देना कृत्रिम है। यह रिक्ति सर्भी संत्रे ध्ित व्यक्तियों में विकृत मनोकार 
प्रतिक्रिया उत्ान्न करती हो । 302 

(ख) परीक्षा को सम्मिलित रखने आर साथ हैं; साथ उसे तीन विभिन्न परीक्षाओं में कर 
करचे के प्रयास के फलसखझूप अनावश्यक आर परिद्वार्य प्रशासनिक कार्य हर ग़ाः 
958 में सरकार ने लोक सेवा (भर्तों कै लिए योग्यताएं) समिति 958 कै; 
सिफारिश स्वीकार कर ली कि इन परीक्षाओं में कोई भी उम्मीदवार दो बार ऐ बछ 
नहीं बंठ सकता । लेकिन फिर भी इस रोक का उद्देश्य व्यवहार में प्राप्त कीं कि 


| प्र ४ + #बुर् करण | पक ०७ पा न ह। बम न भू है पक है. पा स्ंआक “बज डर 2 का री हु अं ३5 कम रे 
जा सका क्यों कि उम्मीदवार तन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अलग बताई 
बा रे कह /2॥ शा पक 'म्खूत+ दय है] श्र 5! भकड ५ कर थे रे 
38 अवसर ले सकता & | । क्‍ 


0, ऊपर दिए कारणों से हम सह सांछतीय समजते ८ कि सभी उच्च ग॑ रतकनीकी ऐदए 
के लिए भर्ती प्रक्रिया को समेकित कर दिया जाए। उम्मीदवारों द्वारा किए गए एक या दो ई॑ 
रिक्‍त प्रश्न पत्नों के आधार पर विभिन्ष संबग बनाने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। का 
शब्दों में भा्प्र०्से ० भार विण्से ८ और अस्य केन्द्रीस सेवाए प्रथम श्रेणी (गेरतकनीकी) केहि 
व्यक्तियों का चनाव करने के लिए एक ही परीक्षा ले; जाएगी परन्तु उम्मीदवारों को विशिन्न पैर 
के लिए अपना तरजीहँ क्रम देने को वाहा जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में हम गए 
की अपनी रिपोर्ट में पुलिस और/सा राज्य प्रशासन के अन्तर्गत अधिक विस्तार से जांच करे 
जब तक इस संबंध में हम अपनी सिफा रिशे प्रस्तुत से करें तब तक इस सेवा की मौजूदा आयुजःर 
और परीक्षा विधि बाल रखी जा सकती हैं । 


सिफारिश 4 
हम सिफारिश करते है :+- 


(१) जहां तक संभव हो प्रथम श्षणी के ईंजीनियरी पदों पर भर्ती केवल प्रति 
| परीक्षा द्वारा ही की जाए और साधारण एन्टरव्यू के बाद चयन केवल ऊ 
मामलों तक सीमित रखा जाए जहां पर्व अनुभव या मूल डिग्री के बर्तिलि 
कोई अन्य विशेष योग्यता की आवश्यकता हू या थोड़े समय के अचर कि 
. नई परियोजना को शुरू करना हो । ला 
(2) भारतीय प्रशासन सेवा /भारतीय विदेश सेबा और अन्य गरतकतीकी फ़ः 
श्रेणी की सेवाओं के लिए भर्ती केबल एक प्रतियोगी परीक्षा के दरार 
जाए । यह उम्मीदवारों पर छोड़ दिया जाए कि व विभिन्न सेवाओं के हि 
अपने तरजीह क्रम का उल्लेख करें । 5 ह 


पाठ्यक्रम 


हक हि द कह गेरतकनीकी सेवाओं की परीक्षा के पाद्यक्रम में पिछले बीस वर्षों से कोई परिकत 
. नहीं हुआ है। यह परीक्षा उम्मीदवारों की अपनी पसंद के विषयों में एक शैक्षणिक परीक्षाओं 


... उनकी बौद्धिक 33809 और मानसिक अनुशासन की जांच करती है। यह लगभग आध् किक 
..._ एक इन्टरव्यू में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व की जांच भी करती है (व्यक्तित्व से अर्थ है मानते 


.. अधिक सत्यानिष्ठा ) । अंग्रेजी नि 


.. सजगता, अ्थग्रहण की नीर-क्षीर' विवक शक्ति, स्पष्ट और तर्क सम्मत प्रतिपादन, निणय सेहुः 

. अभिरुचियों की विविधता और गहनता, सामाजिक मेल-मिलाप की योग्यता, नेतृत्व, बौद्धिक ओऑ 
तो के बन्ध, सामान्य अंग्रेजी और सामास्य ज्ञान के तीत अनि वार ग्रह 
.. पत्रों के अतिरिक्त और भी विविध पाठ्यक्रम, हालांकि वह अधिक नहीं है, लगभग अपरिवर्तिता 


उपनाना, 


ष्ण् 


हक 
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(ख) विभिन्न लोक सेवा आयोगों द्वारा पदों की भर्ती के लिए समाचार पत्रों में दिए जाने बा 
विज्ञापनों परहोने वाले व्यय पर बचत की काफी गुंजाईश है । हमारा विचार है कि आवश्यक प्रसार 
की बनाए रखने के साथ साथ व्यय को कभ करने की दृष्टि से इस प्रश्न की सृक्ष्मता से छानवीन करू 
आवश्यक है । 


. (ग) हम इस तथूय की ओर भी ध्याव आकपित करना चाहते हें कि सामानन्‍्यत: पर 
कार्यविधि अधिकांश मामलों में शेक्षणिक ज्ञान के निर्धारण पर हू! अधिक विश्वास रखर्ती है $: 
मानवीय और वेयक्तिक गुणों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती जो कि सरकार! सेवा के लिए अपेक्षाकः 
अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये गण हैँ ईमानदारी, सेवा-भावना, चरित्र और नेतृत्व विशेषक । घी 
लिए केवल शीघ्र कारगर होने वाली कार्यविधियां बनाता ही! अत्यावश्यक नहीं है बल्कि ये ६ 
आवश्यक डै कि ऐसी भरती विधि निकाली जाए जो उम्मीदवार के उन मानवीय गुणों का बाइक 
कर सके जो उसे लोक सेवा के योग्य बनाते हैं । 


. [घ) कुछ लोगों ने यह राय जाहिर की है कि अखिल भारतीय और गेर तकनीकी केद्ः 
सेवाओं (प्रथम श्रेणी ) का पाठ्यक्रम ऐसा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान विषयों के छा 
को कला के छात्रों की अपेक्षा घाटा रहता है। हालाँकि हम प्रइन के गूण दोषों पर टिप्पणी हूं 
करना चाहते लेकिन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि परीक्षा सभी उम्मीदवारों के लिए लाभर 
न्‌कसान की असमान परिस्थितियों, यदि कोई हो, को दूर करके तुलनात्मक गहनता और विए 
विस्तार की चुनौती प्रस्तुत करें । क्‍ द 


(डः) हम इसे भी आवश्यक मानते है कि उच्च सेवाओं में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
को भारतीय संस्कृति और अध्यात्मिक परंपरा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इस संबंध में बऊ॑ 
व्‌नियाद हमें महान भारतीय महाकाव्यों और भारतीय भाषाओं के पंडितों और विद्वानों हर 
लिखित अन्य प्रसिद्ध पुस्तकों को मूल रूप में या उनके अनुवाद पढ़ कर ही मिल सकती है। क 
यह वांछनीय है कि उच्च सेवाओं की परीक्षा में इन विषयों पर पेपर शामिल किए जाय॑ । 

थे सर्भी महत्वपूर्ण प्रइन हैं और इनकी ध्यान पूर्वक और, व्यौरेवार जांच करना जरूरी है। 
हमारा सुझाव है कि इत पर विचार करने के लिए एक समिति नियक्‍त की जाए । 
सिफारिश 7 3! 0 ऑलण हम मल के 


हम सिफारिश करते हैं कि सामान्य रूप से अधिक शी घ्रता से भर्ती करने की विश्िं: 

: तैयार करन, पदों और उस्मीदवारों के अनुपात को कम करते, प्रचार के व्यय के 

हल करने और उच्च सेवाओं की परीक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के प्र 
पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाए । द _ 

... गेर-तकनीकी उच्च सेवाओं के लिए आयु सोमा बढ़ाना 

3. आजकल भारतीय पुलिस सेवा के लिए उस्मीदवारों बम ला। अत ली 2 

है। अन्य गुर तकनीकी उच्च सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 2] से 24 वर्ष है। अक्ि 
तम आयु सीमा का असर उन व्यक्तियों पर खराब पड़ता है जिन्होंने अपर्न, डिग्री, तक की पढ़ाई कर 

के बाद अनुसंवान का कोई पाठ्यक्रम भी किया हो या जिन्होंने इंजीनियरी चिकित्सा आदि वेश 

में विशेष अध्ययन किया हो । पिछले कुछ वर्षों से इन विषयों के संबंध में विदेशों में पढले-की सुविधा. 
कर लाभ उठाते रहे हैं । यह सखी. 

को भी प्रतियोगी परीक्षा. 
परीक्षाओं में बैठ सकें इक... 
मा बढ़ा कर 26 वर्ष करई. 
(टी) ने भो दिया है। लेकि. 

वाओों (दोनों को मिलाकर. 











काफी बढ़ गई हैं और अनेक विश्वविद्यालय स्नातक इन स३ 
के साथ साथ सिक्लि सेवा के लिए भी हितकर होगा कि 
द्वारा सेवा में प्रवेश करने की अनूमति दे दी जाए । ऐसे व्यत् 
लिए यह अरूरी है कि सभी उम्मीदवारों के लिए अधघीकतम 2 
जाए । यह सुझाव अध्ययन दल (एन) के साथ साथ अ 
फिर भी प्रत्येक उम्मेदवार के लिए तकनीकी एवम गेर 


हि 


की परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या दो से अधिक नहीं हो 





सिफारिश :< 


#०ण्क किस सा 5७ >रक० कर अब कमल अिनििभ नमन, हसन दस व हर 
टू दा ८ । रा का 0 
क 





() प्रतियोगी पर॑:क्षा में बठने की अधिकतम आय सीना बडा कार 28 वर्ण कर 
दी जाए । 
| 9) किये भी उम्म लवार के लिए नवान की एइएलस सेरत काम का प्जाओंं (द्तनो को 
[ 4] करा सी उन्‍नादवःर के ।लिए तकद, के एबन्‌ बरतकर कः सत्र झा ( दाता का 
मिलाकर) का परीक्षा में वैठते के अवसरों की संख्या दो मे झविक न हो । 
सीमित संख्या की रिक्तियों के लिए प्रथम शेणी के स्म/लकों के लिए 
विशेष प्रकार की परीक्षा 

हालांकि उच्च तकनीकी सेवाओं में चुने दानवाले व्यक्तियों के कोट कुल मिलाकर 
संतोपजनक प्रतीत होती है लेक्नित नैर तकनीकों सेव:ओं के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में स्थिति ऐसे, 
नहीं हैं। 7950 से 55 के दोर न विदवविद्यालयों के प्रथम श्रेणो में उर्त:्ण स्तपतकों में से एक चौथाई 
प्रतियोगी पर्रक्षाओं में वैठे और उपलब्ध रिक्तियों की संख्या, परीक्षा में बैठे प्रथन श्रेणें में उर्चार्ण 
स्नातकों की संख्या का एक तिहाई थी । एक दशक वाद हम देखते हैं कि हालांकि प्रथम श्रेणे में 
उर्सा्ण स्नातकों की संख्या तिगुर्दी। हो गई है परन्तु उनमें से प्रतियोगी पर्रक्षाओं में बैठने वालों की 
ख्यः लगभग उतनी हीं रही है, जब कि इसी वीच उपलब्ध रिक्तियों की संख्या भें पहले से तंगी 
ही गई है । इससे रिक्तियों और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण स्तातकों की संख्या का अनुपात 4: .2 
हो गया अब कि यह अनुपात 4 : 3 होता यदि प्रथम श्रेणों में उत्तीर्ण स्नातक उतनी ही वड़ी संख्या 
5 पा बा । 


, #! 
# ने 0 
कि 
र्र बनी हे 
५, 
ज््। 


में प्रतियोर्ग, परींक्षां में बेठते जितर्न, संख्या में दस वर्ष पूर्व बेठते थे। यह तथ्य, कि प्रतियोर्ग: 
में वेठने वाले प्रथम श्रेणी में उतीर्ण छात्रों की संख्या प्रत्येक्त वर्ष प्रथम श्रेणे में प 
स्नातकों की संख्या और उ रिक्तियों की संख्या की तुलना में क 

त्मक उपाय के रूप में यह 


का विषय हैं। अत: हम ए 


' 
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वाले व्यक्तियों को आकपित करने के लिए परंम्परा गत की परीक्षा से भिन्न एक पर्रक्षा लीं 
जाए। इस परीक्षा के लिए कालिज के वाद की बहुत अधिक तथारी। न करने पड़े लेकिन इससे 


प्रथम श्रेणी में उतीर्ण छात्रों में मे सबधे अधिक मेचावी छात्रों का पता लग सके । यह पर।क्षा यना इ- 
टेड किगडम में प्रशासन श्रेणी में भर्ती के लिए ली जाने वाली पद्धति तर नामक परीक्षा के अनुरूप 


हो सकत॑। है। उस देह में प्रशासन श्रेणी में भर्ती के लिए दो विधियां हैं । विधि । संघलोक सेव! 


योग द्वारा दं। जाने वार्ली विस्तत लिखित प्रतियोगी परीक्षा के समान हूं। है | संक्षेप में विधि पा 
अधीन दिर्त!य श्रेणी में उर्त;र्ण आनस डिग्री के स्नातकों के लिए संक्षिप्त लिखित पर्र:क्षा ली जाती 
जिसमें दो अंग्रेजी के पेपर, दी सामान्य पेपर और एक वद्धिपरीक्षण लिया जाता है । इस स्तर पर 
लगभग आधे उम्मीदवार छांट कर निकाल दिए जाते हैं। सफल उर्म्मदव रों की प्राथमिक प्रवरण 
बोर्ड द्वारा परीक्षा और इन्टरव्यू लिया जाता है। इस परीक्षण में बठने वाले लगभग एक चौथाई 
उर्म्म:दवारों की छंटनी कर दी जाती है और बाकी के उम्मीदवार सिविल सेवा आयोग के अंतिम 


ण बोर्ड के समक्ष इन्टरव्य के लिये जाते है । प्रशासन श्रेणी की आवश्यकताओं में से लगनग 


॥। 


2! 


पी 


श् 
#न 


थी इस विधि द्वारा पूरी की जाती हैं !. 


रु समाक्षा का गइ 


के लिए चने गए 


5. विधि ता यनाइटेड किगडम में 949 से लाग है और उसकी कई य॑ 
3 
थ 


है। विधि ] और विधि पा के द्वारा पांच वर्ष की अवधि के दौरान सिविल 
व्यक्तियों के निष्पादन के संबंध में सिविल सेवा कमिबव्नरों द्वारा के. गे 
सर्मक्षा सं पता लगता है कि विधि ॥ द्वारा चने गए व्यक्तियों का कार्य आप 


गज &। गा 2 कु 


नंवःसतभ उपलब्ध 


के अच्छा रहा | 


6. हम सिफारिश करते है कि इसी के समान एक परीक्षा उन प्रथन शरण)! के स्तातकों के 
लिए यहां भी चाल की जाए जिन्होंने प्रथम डिग्री में यः स्तातकोत्तर डिग्री! में कुल मिलाकर 60 


चत 


48 


प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों । इसमें लिखित परीक्षा एकदम गहन शेक्षणिक न होकर उम्मीदवार | 
भिव्यक्ति क्षमता, बौद्धिक विस्लेषण और सामान्य ज्ञान की परीक्षा' करे। लिखित परीक्षा में पफ़ 

उम्मोदवारों को और अधिक परीक्षणों और इन्टरव्यू के लिए परख बोड के समक्ष भेजा जाए। पर 
बोर्ड का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य होना चाहिए और उसमें कम से कम ई 
अन्य सदस्य होने चाहिए। इनमें से एक मनोवैज्ञानिक हो जिसे मार्मिक प्रीक्षण तकनीकों का जनपद 
हो । अन्य सदस्य सिविल सेवक (सेवा निवत्त या सेवा रत) या विद्या संबंधी व्यवसायों के प्रविः 
व्यक्ति हो सकते है । जो व्यक्ति इस परख बोर्ड के परीक्षणों में सफल हो जाएं वे संघ लोक से 
आयोग के चुनाव बोर्ड के समक्ष भेजे जाने चाहिए। हम इस विधि की सिफारिश बहुत छोटे पैसे. 
और प्रयोगात्मक आधार पर करते हूँ । केवल कुछ ही रिक्तियां जेसे कि 0 प्रतिशत इस विधि द्वाग 
भरी जाने के लिए आरक्षित कर दी जा सकदी हैं। तीन वर्ष बाद इस विधि की व्यावहारिक सफतत 
का पुनर्राक्षण किया जा सकता है और यदि यह संतोषजनक प्रतीत हो तो इसका कार्य क्षेत्र और अर 
विस्तृत किया जा सकता है अन्यथा उसे संशोधित या बिल्कुल बंद भी किया जा सकता है। हर हाह 
में, आने वाले कुछ वर्षों में प्रथम श्रेणी सेवाओं में सीधे भर्ती के लिए मुख्य विधि पारंपरिक प्रक्ाः 
की परीक्षा ही रहती चाहिए । पहले की गई सिफारिशों के अनसार उसे रूपान्तरित कर बिग. 
जाए। क्‍ 

सिफारिश 5 


हुम॒ सिफारिश करते हूँ :-- - हु 


(१) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण उन स्तातकों के लिए प्रथम श्रेणी की गरतकनीकी सेवाओं 
के लिए एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा ली जाए, जिनके कुल प्राप्तांक प्रथम डिग्री 
में या निष्णात डिग्री में 60 प्रतिशत से कम न हो । 


(2) पराक्षा में अगेक्षणिक प्रकार का एक लिखित परीक्षण, व उसके बाद परख बोर 
छारा ली जाने वाली मौखिक परीक्षा शामिल होनी चाहिए । अन्तिम चुनाव: 
स० ला० स० आ० हारा किया -जाना चाहिए। परख बोर्ड-का अध्यक्ष मं). 
लो० से० आ० का सदस्य होना चाहिए और उसमें कम से कम तीन अन्य सदस : 

.. हंते चाहिए जिनमें से एक कामिक परीक्षण तकनोकों का अनभवी मनोवैज्ञानिक . द 
हीना चाहिए । अन्य सदस्य सिविल. सेवक (सेवा निवृत्त या सेवारत) वा. 
विद्या संबंधी व्यवसयों के ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होने चाहिए । 


है (3) यह विधि आरम्भ में केवल छोटे पैमाने पर और प्रयोग व्मक आधार पर अपन 
. जझानों राहिए उपलब्ध रिक्तियों के 0 प्रतिशत के चुन।व तक के लिए 
संमित रखी जःनी चाहिए । विधि की तीन वर्ष तक जांच करने के बाद उसकी 


व्यावह्ा रिक सफलता! के संबंध में एक युनरःक्षण किया जाना चाहिए । यदि : 
पुदःनलक्षण से यह पता लगे कि विधि के परिणाम संतोषजनक 


या हैं तो उसके का. 
क्षेत्र को और अधिक बढ़ा लिया जाता चाहिए अन्यथा उसमें अःशोधन या उसको हे 
विल्कूल हो बंद कर दिया जा सकता है । द 


द्वितोष और तृतीय श्रेणियों के कर्मचारियों की उच्नति के लिए विशेष अवसर 
._१7. अधिकांश प्रथम श्रेणी को सेवाओं में 75 प्रतिशत रिक्तियां 20 से 
विद्वविद्याज्नय के हाल हो में पास हुए स्वातकों से सोचे भर्ती 


भी कुछ मामले हैं उहां सीधे भर्ती कुल रिक्तियों के 80 या 00 










)0 प्रतिक्षत तक भी की ज॑ 
मामलों में बह 50 अधियन तक संपसित है । द्ालांकि इसके अपवाद प्री हैं । बौर प्रथम श्रेणी में. 
पदोतवति के लिए उपलब्ध रिक्तियों का कोटा सामान्यतः 25 प्रतिशः द 





विशत, है सभी उच्च सेवाओं में साब 
भर के दौरान भरी हाते वाली रिक्तियों की संख्या मोटे तौर है लमसग 800 होगी । इस प्रकार - 
द्वितीय से प्रथम श्रेणों में को जाने वाली परोच्ननियों की संख्या हद हे तौर पर 200 होगी जो पदोन्नति _ 





् अब #ह ३, ३. हमे, कय, हक के हल 8. सार कण. ्क 
न स्म्म आए: अन्‍्णफमहों. ++- “जा केक उव् (० ऑफ सुर थु नमन टवकन-क...टटगन्‍थकममह अ ० तय बम ६०३७ नह ड्रग महान कु 
के लिए उम्मीदवार श्रण; के अधिकारियों की संख्या को देखते हुए बहुत कम है। अतः: हम सुझाव 


8. इसके अतिरिक्त विद्येष रूप से अभियोग्यदा सम्पन्न व्यक्तियों को उच्च स्तरों पर हल्दी 
से पहुचने के अवसर प्रदान करने की दुष्टि से हमारा सुझाव है कि जो व्यक्ति 35 वर्ष से कम आय 
के हों और जिन्होंने किसी भी पद पर क्रम से कम सेवा के 6 वर्ष पूरे कर लिए हों उन्हें खली प्रति- 
योगी परीक्षा में बठते का केवल एकमात्र अवसर दिया जाना चाहिए चाहे वे पहले कितनी ही वार 
इस पर्रक्षा में बेठ चुके हों। यह आवध्यक है कि ऐसे व्यक्ति वैक्षिक योस्यताओं से संबंधित बर्ते 


] बे 
हम सिफारिश करते हैं :-- 


आप] ०, 


(के) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वालो प्रथम श्रेणी की रिक्तियों का कोटा जहां 40 
प्रतिशत से कम हो वहां बढ़ा कर 30 प्रतिशत तक कर दिया जाए । 


(ख) प्रत्येक व्यक्ति को जिसने सरकारी सेवा के 6 वर्ष पूरे कर लिए हों और वह 
35 वर्ष की आयु से कम का हो बेर तकनोकी प्रथम श्रेणी के लिए खली 

८0. कल ५-2 पा ला में कल मात्र एक ३ व कि ०. 5 
आतिथयागा पराक्षा मे बठत का कंवल मात्र एक दया जाना चाहुए चाह 

6 ८ - खिल] 


5] 
है $। | 
मत । 
54] 
:.| 
तन 
४ 
अरमतक- ज 
| 
»३] 
एड 
“0 
औ। 
हि । 
ब््ण्है 
>(भ। 
कर 
+| 


इस सभ्य इस बात का भा भा रे तः 
किम इमाबक ० पक +०००००००४७ कला 'ब्कण १ विभाग व थलि52228 व फुल चना नहा कस [जहनूह० कार अक के। हि अकानक ५“ आनकतक 5 सर : ससाख फामाई | 
व्यक्तियों को जो आम तौर पर सरकारी विभागों में उपल वध नहीं हात सरकार न बाहर से सरकारी 
डा ७ 
मकों घ्र 





सेव” पर लिया जाए। इस प्रकार के कमिकों का पाव्वीछ प्रवेधद तकनीकी और विशेष क्षेत्रों में 
सिविल सेवा के उच्च स्तरों पर करना न्‍्यायोचित होगा । हम सिफारिश करते है कि वरिष्ठ ल्तरों 
के तकनीकी पदों पर विश्वविद्यालयों, औद्योगिक्त और वःणिज्यिक संस्थाओं के सिद्ध योग्यता के 
व्यवितयों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था को जानी । सबस्त्र सेना के ब्रिमेडियर और उपर 
की कोटि के सेवा तिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि 
इसकः; पहली शर्तें यह रहे कि पाश्विक प्रवेश करने वालों की सक्षमताएं सिविल सेवा में उपलब्ध 
न हा । इस बात की पकक्‍को तसलल्‍ली कर लेनी चाहिए क्योंकि चुनाव तदथ होगा और असावधानों 
के कारण हुई गलत! भी या ठेक कोटि के कामिकों के चनाव में थोड़ी सी भी स्वेच्छाच।रिता पहले 
से कार्य कर रहे कामिकों के हौसले इस सीमा-तक कर सकती है जो कि पाश्विक प्रवेश से उठाए 
जान वाले संभावित लाभ से अधिक होगा । दूसरे दबदों में वाहर से लाया गया खन अच्छा 

आंवध्यक होता ए। कहीं ऐसा न हो कि पुराने व्यक्ति नाराज हो जाएं। संबंधित व्यक्ति 


५, 


“कर 


की योग्यताओं, उसकी ज।यू्‌, समर्थत। और सरकार के बाहर वह कितना वेतन ले रह है, इन बातों 
के अवार पर, पारश्श्विक प्रवेश करने वाले व्यक्ति की वरायता को नियमित करते समय पूर्ण सावधानी 
करनी चाहिए । इसका निर्वारण, चुनाव के साथ साथ भी एक समिति द्वारा किया जाए जिसकी 
अध्यक्षता सं० लो० से० आ० का अध्यक्ष करें । 


सिफारिश 


हम सिफारिश करते हैँ कि वरीष्ठ स्तर के तकनीकी पदों पर विश्वविद्यालयों और 

औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाओं आ।दि के सिद्ध योग्यता के व्यक्तियों की नियक्ति _ 
के लिए व्यवस्था की जाए। ऐसा उस स्थिति में किया जाए जेब उनके समान योग्यता . 
और विज्येषज्ञता सम्पन्न व्यक्ति की आवध्यकता हो परन्तु वे सिविल सेवा में उपलब्ध 
न हो । इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाश्विक प्रवेश करने वालों की वरीयता 
का नियमन परा 9 में वणित कसौटी पर किया जाए। चुनाव के साथ साथ वरी- 


यता का निर्वारण एक समिति द्वारा किया जाए जिसकी अध्यक्षता सं० लो० से+ 
आय्रोंग का अध्यक्ष करे। 


द्वितीय श्रेणी के लिए भर्ती हि 


20. एसा प्रतीत होता है कि द्वितीय श्रेणो में सीधे भर्ती करने के लिए कोई एक समान प्रथा _ 
नहीं है या कोई महत्वपूर्ण सिद्धान्त लागू नहीं किया जाता है । 


(क) केन्द्रोय सचिवालय सेवा में द्वितीय श्रेणो वर्ग के दो ऋमिक स्तरों, अर्थात्‌ सहायक और 
अनुभाग अधिकारी, पर सीधे भर्ती की जाती है । उम्मीदवारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि और उनसे 
पेक्षित कार्य का स्वरूप एक से अधिक स्तर पर सीधे भर्ती का औचित्य सिद्ध नहीं करता । हम 
सिफारिश करते हैँ कि अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में छोटे पैमाने पर जो सीधे भर्ती की जाती है... 
वह बंद कर दी आए और संबंधित रिक्तियां केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों में से एक विभागीय _ 
परीक्षा द्वारा चुनाव करके भरी जाएं। हालांकि सहायक ग्रेड में सीधे भर्ती बराबर चालू रहेगी। 

(ख) ऐसे भी उदाहरण है जहां द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी में सीधे भर्ती एक ही प्रकार _ 
की खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाती है हालांकि दोनों स्तर के अधिकारियों के द्वारा किए जाने _ 
वाले काम के स्वरूप में शायद ही कोई भेद हों । उदाहरण के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन द्वितीय. 
श्रेर्ण में सीमा शुल्क मृल्य निरूपक और आयकर अधिकारी लगभग उसी प्रकार के काम में लगे _ 
हुए है जो कि तदनसार प्रथम श्रेणी की सेव/ओं के अवर स्तर पर नियक्त अधिकारी करते हैं। हम 
सिफारिश करते है ऐसे स्थानों पर तृतीय श्रेणी के लिए सीधे भर्ती बन्द कर दी जाए और हितीय 


श्रेणी में होने वाली रिक्तियों को द्वितीय श्रेणो वर्गों में से उसी ढंग से पदोन्नति करके भरा जाना 
चाहिए जेंसा कि पिछले उप परा में दिया गया है। 


सिफारिश 58 
(१) द्वितीय श्रेणी के अनुभाग अधिकारियों के पदों पर सीधे भर्ती ब 


कर दी जाए 
और ये पद सहायकों की पदोन्नति करके भरे जा सकते हैं लेकिन सहायकों को 
सीध्ध भर्ती चाल रहेगी 


(2) उन द्वितीय श्रेणी के पदों पर, जिनके पदवारी कनिष्ठ प्रथम श्रेणी के अधिकारियों 
को सौंप गए काम के समान है कार्य करते हों, सीधे भर्ती बंद की जा सकती है । 
ऐसे सभी पदों को पदोन्नति से ही भरा -जाए । प 


ततीय श्रेणी के लिए भर्तों 


. 24. ततीय श्रेणी स्तर पर क्रामिकों की संख्या बहुत अधिक है । | कार्यों में भी बहत अधिक 
विविघता है जिसके लिए भिन्न प्रकार की योग्यताएं और कौशल चाहिए । इंसकी भर्ती आम तौर 
पर संबंधित विभागों दारा स्वयं की जाती है क्योंकि भर्ती किए जाने वालों की संख्य 


विभिल्नता सा की संख्या को देखते हए 
कन्द्री करत भर्ती करवा कटिन होगा । हालांकि कार्यों में बहुत विः सता है लेकिन इस कोटि में ऐसे 
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की जानी चाहिए ।॥ 


छठा अध्याय 


भर्ती एजेंसियां 





कामिक प्रशासन के लिए ठोस भर्ती नीतियां और न्याबोचित भर्ती विधियां मूलभूत 
हत्व की होती भारत में सरकारी नौकरी, हालांकि अब यह उतनी मोहक नहीं हें 
जिदर्नः कुछ वर्ष पूव तक थी, लगातार वढ़ रही शिक्षित युवकों की संख्या के लिए 
वह अब भी. काफी आकर्षण रखती है। आम तोर पर उन्मीदवारों क्षी संख्या उपलब्ध 
पदों की संख्या से बहुत अधिक होती है। अतः यह जहूरी है कि भर्ती को सुन्ञात और 
ध्येयनिष्ठ कसौटी अपनाई जाए और जिन्हें भर्ती का कार्य सौंपा गया है उनसे पूर्वाग्रह वा 
पक्षयात् लेश मात्र भी नहीं ना चाहिय। प्रत्यक समाज में व्यक्तिगत लाझों के लिए 
प्रशाव डालने की कोशिश हमेशा ही की जाती है। ऐसे लोक-तंत्रात्मक्ष ढांचे में जहां 
जनता के प्रतिनिधि ही शक्ति के स्थानों पर लगे हुए हों और जिन्हें मजबूरत ही जन 
समाज के लगातार सम्पर्क में रहना पड़ता हो, हर व्यक्तित को इस प्रकार के प्रभावों से 
बचने के लिए विशेष सावधानी वरतनी चाहिए। भर्ती प्राधिक्रारी जिनके पास कार्यक्रारी 
७] 


नके दवाव में न आ जाएं, इस संभावना को दर के 
इस बात की व्यवस्था है कि संघ और राज्य स्तरों पर कार्यपालिका 
; स्थापना की जाए 


लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता की रक्षा आयोग के अध्यक्ष 
के बेतन और सेवा की अन्य शर्तों को सुरक्षित करके की गई है। यदि आवश्यकता पढ़े 
लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को हटाने के लिए एक विशेष कार्यविधि निर्धारित की गई 
है। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आबोग के सदस्यों को उसके अधीन अपना कार्यक्राल 
समाप्त होने पर कोई सरकारी नौकरी करने का निषेध है। 


सदस्यों की नियक्ति 


यह चिन्ता का विषय है कि सदस्यों की नियक्ति की कार्यविधि के सम्बन्ध में शिकायतें 
की गई हैँ कि कुछ राज्य सरकारों ने एसे व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त कर दिया जो इस 
योग्य न थे। आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले कुछ साझ्षियों ने ऐसे आरोप लगाए 
विधि आयोग की 7958 की रिपोर्ट में यह बात दर्ज की गई है कि राज्यों में लोक 
सेवा आयोगों के सदस्यों की नियक्ति कई वार योग्यताओं के आधार पर न करके पार्टी 
या राजनेतिक सम्बन्धन के आधार पर की गई है। इन अत्यधिक महत्व के पदों पर 
नियक्ति करते समय योग्यता और अनृभव के अतिरिक्त किसी भी अन्य कारण के आधार 
पर नियुक्ति से बचने की आवश्यकता पर हम जितता भी बल दे वह कम है। जब ऊपर 
ही गई विचारणीय बातों के अतिरिक्त किसी और आधार पर नियक्तियां की जाती हैं 
तब इस वात की आशंका होती है कि. आयोग की ध्येयनिष्ठा और स्वतंत्रता, जिसकी 
रक्षा की व्यवस्था संविधान में की गई, समाप्त हो जाएगी । नीचे हम उन सुझावों पर 
विचार करेंगे जो हमारे दो अध्ययन दलों ने लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों 
के चुनाव की क्रियाविधि को सुधारने के लिए दिए हूँ। - 


4, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के अध्ययन दल ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :- 


(क) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
संघ लोक सेवा आग्रोग़ के अध्यक्ष के परामर्श से की जानी चाहिए और संविधान 
में इस प्रयोजत का संशोधन किया जाना चाहिए 
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(ख) नियुक्ति के लिए कार्यविधि उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति की कार्यविधि 
के समान होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में राज्य लोक सेवा आयोग के अल्यव . 
को वहीं योगदान देना चाहिये जो अपने क्षेत्र में मुख्य राज्य न्यायाधोश देता. 
है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भारत के म्‌ख्य न्यायाधीश 
के अनुरूप ही योगदान देना चाहिए 


(ग) राष्ट्रपति को एक वितियम द्वारा आयोग के सरकारी और गैर सरकारी सदखों 
की योग्यताएं नियत कर देनी चाहिए । | 


(घ) सरकारी सदस्य वही होता चाहिए जिसने भारत सरकार या राज्य सरकार के 
अधीन कम से कम दस साल को नौकरी की हो और जो सरकार के सचिव के 
पद या राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन विभागाध्यक्ष के पद या उच्च . 
शिक्षा. की किसी संस्था के प्रिसिपल के पद पर रहा हो। 


द (छ&) गेर सरक कोटि का सदस्य :-- 


() कला या विज्ञान का स्तातक या उससे समकक्ष कोई डिग्री धारी होगा 
चाहिए द 


(7!) जिसने निम्नलिखित व्यवसायों में से किसी एक में लगातार दस वर्ष तन. 
प्रक्टिस की हो या जो इनमें प्रैक्टिस कर रहा हो :-शिक्षा, चिकित्स 


विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी, कानून, लेखा विद्या लोक प्रशासतया ._ 
व्यापार । 


ड (च) जहां. तक संभव हो राज्य लोक सेवा आयोग के एक तिहाई सदस्य कि पी अध्य 
राज्य के व्यक्ति होने चाहिए ६ 


.. 5. अध्ययन दल(टी) ने सुझाव दिया है कि लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और 
_ सदस्यों की नियुक्ति करते समय राज्य के गवर्नरों को एक नामिका द्वारा परामर्श दिया. 

जाना चाहिए जिसमें संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष; राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष 
और राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति होना चाहिए। | 


6. इस प्रकार हालांकि दोनों अध्ययन दलों नें प्रश्व के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की 
हैं लेकिन एक अत्यावश्यक बात पर वे एकमत हैं कि राज्य लोक सेवा आप्योगों के सदस्यों. 

को नियुक्ति करत समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से स॑ लेह मशंविरा अवश्य किया 
जाना चाहिए। हम इस सुझाव के पक्ष में हैं कि नियुक्तियां करंते समय संघ लोक सेवा. 
आयोग के अध्यक्ष का इस मामले में सहयोग जप्त करे लिय। जाएं लेकिन हमे ये 
_ बांछतीय प्रतीत नहीं होता कि संविधान में संशोधन द्वारा राज्य लोक सेव! आयोगों में 
नियुक्तियों करने के शक्ति गवर्नर के स्थान पंर राष्ट्रपति को दे दी ज। ए जैसा कि . 

केन्द्र राज्य सम्बन्धों के अध्येथर्न दल ते सुझाव दिया है। जैस। कि अध्यथन दल (टी) ने. 
बताया है, उपयुक्त सुझाव का अये होगा संविधान द्वारा सुज्य सरकार की दी गई शकित 
का अधिग्रहण करना और एस; भी संभव हैं कि इससे सरकार और योग के दिन प्रतिदिन 
के कार्यों में संघर्ष पंदा हो जाए। अतः हमारा विचार है कि राज्य लोक सेवा आयोग 
के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की भांति गवर्नर ही रहना . 
चाहिए। जगले परा में हम राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और से दरस्पों को नियबित 
के लिए नई कार्यविधि की सिफारिश करते हैं जिससे राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित 
किए बिना ही लोक सेवा आयोगों में राजनैतिक और पार्टी-बाजी के बिना संत्यनिष्ठा वाले. 
और समर्थ व्यक्तियों की नियुक्ति करना संभव होगा। ; 











7. हमारी राय है कि उच्च न्यायालयों के न्यावर्धशों की नियक्ति की कार्यविधि के 
समान ही कार्यविधि उपयुक्त संशोधनों के साथ राज्य और संघ लोक सेवा आयोगों के 
सम्बन्ध में अपना ली जाएं। सम्बन्धित राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों 
के लिए नियुक्ति प्राधिकारी गवर्नर ही होना चाहिए। हालांकिये नियक्तियां करते समय 
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सम्बन्धित राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मे 
परामर्श कर लेना चाहिए। किसी अध्यक्ष के उत्तराधिकारी को नियुक्त करते समय मे 
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से परानर्श करने के साथ साथ सम्बन्धित अध्यक्ष से 
भी परामर्श करना चाहिए। जहां तक संघ लोक सेवा आयोग का संबंध है अध्यक्ष और 
सदस्यों की नियक्ति करने से पव राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग के सेवारत अध्य 

/ 


पे 
ः न 


से परामश करना चाहिए (उसके अपने उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में भी) | इसमे तो के 
क नहीं है कि गवनेर या राष्ट्रपति की मंत्री परिषद राज्य और संघ लोक सेवा आये 
में नियक्ति करने के सम्बन्ध में उसे परामर्श देगी। 


लि पी 


नह 
बज + 


राज्य से बाहुर के सदस्य 


केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के अध्ययत दल के सुझाव में अंतर्निदित इस विचार का 
हम स्वागत करते हैँ कि जहां तक संभव हो राज्य लोक सेवा आयोगों के एक र: 
सदस्य अन्य राज्यों के होने चाहिए। लेकिन क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस् 
की संख्या अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होती हैँ अतः राज्य से लिए जाने वालों की 
संख्या और राज्य के बाहर से लिए जाने वालों की संख्या का संतलन क्‍या हों इस प्रश्न 
से उलझनें पदा हो जाने और नियुक्तियों में देरी होने की संभावना है। अतः हमारी राय 
है कि यह व्यवस्था करना ही पर्याप्त होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग मे से कम 
एक सदस्य की नियक्ति राज्य के बाहर से की जाए हो सकता है कि वह व्यक्ति 
सिविल सेवा का हो था सरकार से बाहर का कोई प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो । 


सदस्यता के लिए योग्यताएं 


9. हमने पहले भी कहा है कि कुछ राज्य लोक सेवा. आयोगों द्वारा की गईं कुछ 
नियक्तियां असंतोषजनक समझी गई हूँ। केन्ध राज्य सम्बन्धों के अध्ययन दल ने बताया 
है कि सरकारी वर्ग के सदस्यों के लिए यह योग्यता नियत की गई है कि. उन्होंने 
राज्य या केद्र सरकार के अधीन 0 वर्ष की नौकरी की हो परन्तु गेर-सरकारी वग 
के लिए योग्यताओं और अनुभव के सम्बन्ध में कोई शर्ते नही रखी गई हँ। यह सुनिश्चित 
करने के लिए कि आयोग्र के सदस्यों की क्षमता और अनुृभवादि आवश्यक स्व॒र के हों, 
हम यह वांछनीय समझते हैँ कि कुछ निम्नतम योग्यता निर्धारित को जाए जैसा कि केसर 
शाज्य सम्बन्धों के अध्ययन दल न सुझाव दिया है। 


सिफारिश 27 


हम सिफारिश करते हैं :- 


(]) राज्य लोक सेवा आयोग के लिए नियुक्ति करते समय गवनेर को संघ 

लोक सेवा आयोंग के अध्यक्ष जर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 

. से परामर्श करना चाहिए। (राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से 

. परामर्श उसके अपने उत्तराधिकारी की नियक्ति करते समय भी किया जा 
सकता है) 
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(2) संघ लोक सेवा आयोग के लिए नियुक्तियां करते समय संघ लोक ज्ेव्ा 
आयोग के अध्यक्ष से परामर्श करता चाहिए। (उसके अपने उत्तराधिकारो 

की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी ।) 


(3) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई राज 
. लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों में से लिए जाने चाहिए। 


(4) राज्य लोक सेवा आयोग का कम से कम एक सदस्य अन्य राज्य का 
होना चाहिए। द 


(5) आयोग की सदस्यता के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय की . 
. डिग्री होनी चाहिए। 


(6) सरकारी अधिकारियों में से चुने गए सदस्यों ने कम से' कम दस वर्ष तक 
... राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन नौकरी की होनी च। हिए और 
उसने राज्य में सरकार के सचिव यां विभागाध्यक्ष के पद पर या केद्धीय 
सरकार में इसके तुल्य पद पर या उच्च शिक्षा की किसी संस्था में तल 


छू 


पद पर काम किया होना चाहिए। 


(7) गर सरकारी व्यक्तियों में से चुने गए सदस्यों ने, अध्यापन, विधि, 
चिकित्सा, इंजीनियरी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लेखा विद्या या प्रशासन जैसे 
मान्य व्यवसायों में से किसी एक में कम से' कम 0 वर्ष प्रैक्टिस की 

. होनी चाहिए। द 


कुछ मामलों को लोक सेवा आयोगों के परामर्श के बाहर रखना 


0- हालांकि सिद्धान्त रूप में सभी प्रंकार के सिविल पदों के लिए भर्ती लोक सेवा आयोगों - 
द्वारा की जाती है लैकिन संविधान में ऐसी व्यवस्था' है कि कार्यपालिका कुछ पदों या 
कुछ वर्ग के पर्दों को लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रख सकती है। इस 
प्रबन्ध के अंतर्गत सरकार के अधीन अधिकांश श्रेणी शा और श्रेणी [ए की नियक्तियां लोक 
सेवा आयोगों को वींच में डाले बिना की जाती हैं। यह इस बात को देखते हुए समझ 
मे आओ सकता है. पे आापनो से से ीय पा विकरण पर पते वाले कार की माता 
बहुत अधिक बढ़ जाएगी | लेकिन फिर भी कुछ ऐसी उर्च नियुक्तितयां भी है जो आयोग : 
के क्षेत्र से बाहर कर दी गई है। संघ सश्कार में सरकार द्वारा बाहर रखने का निर्णय 
हमेशा ही संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाता है। हम समझते हैं कि 
सभी राज्यों में यह कार्यविधि नहीं अपनाई जाती और हम सुझाव देत है कि सभी 
राज्यों को यह कार्यविधि अपनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बाहर रखने के मामले कम 
और कभी-कभी ही होने चाहिए। . - ४. तय के मामले का: 


सिफारिश 22 


हम सिफारिश करते है कि कुछ मामलों को लोक सेवा आयोगों के पराम्ष के 
. क्षेत्र से बाहर रखने का सरकारी निर्णय आयोगों से परामर्श करने के बाद लिया | 
जाना चाहिए। न नमक 


बाहर रखे गए वर्गों ओर पदों के लिए केल्रीयक्त भर्ती... 
44. केन्द्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की अधिकांश संख्या 


वर के अन्तर्गत जाती है। केन्द्र में अधिकांश विभाग इन पदों के लिए भर्ती हु रे 


57 


बिल्कुल स्वतंत्र होकर करते हैं। कई मामलों में अलग-अलग अधिकारी अपने कमंचारियों 
की भर्ती स्वयं करते हूँ । अक्सर प्रवेश के लिए नियत अहंताएं, विशेष रूप से विभिन्न 
विभागों के गर तकनीकी पदों के लिए, समान होती हैँ | कहीं संभव हो विभिन्न 
विज्ञागीय प्राधिकारियों को अपनी आवश्यकताएं इकट्ठे कर लेनी चाहिए और गैर-तकनीकी 
पदों के लिए संयकत चर्ती कर लेनी चाहिए। भर्ती बोर्ड में विभिन्न सम्बन्धित जिनार 
प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी हो सकते हें द 


2, लेकिन तकनीकी पदों के लिए अहंताएं और अनुभव संबंधी आवश्यक्रताएं काफी 
भिन्न हों सकती हैं और एसे भर्ती करना संभव नहीं होगा। अतः ऐसे मामलों में आजकल के 
समान ही प्रत्येक विभाग को अपनी ही व्यवस्था करनी होगीं। यहां भी एसी भर्ती के 
लिए नियमित रूप से गठित बोर्ड होने चाहिए और यह काये अलग-अलग अधिकारियों पर 
नहीं छोंड देवा चाहिए। जिस विभाग में नियक्ति करनी है उन्तके अतिरिक्त अन्य विभागों 
के वरिष्ठ अधिकारी भी बोर्ड के सदस्यों में शामिल किए जो सकते हें। हम यहां पर 
अपना सविचारित दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहते हैं कि व्यक्तियों की भतीं के सम्बन्ध में 

[जन तिक कार्यपालिका को अपने व्यक्तिगत कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य मामलों में विल्कुल 
हस्तक्षेद नहीं करना चाहिए । 


सिफारिश 23 


हम सिफारिश करते हैं :- 


() जहां कहीं संभव हो, विभिन्न विभागीय प्राधिकारी श्रेणी पर और श्रेणी 
[ए के उन गेर तकनोकी कामिकों की अपनी आवश्यकताओं को इकट्ठा 
कर लें जिनकी सीधे भर्ती करनो हो और संयकक्‍त' भर्ती करें। 


(2) श्रेणी शत और श्रेणी 7५ में तकनीकी नियुक्तियों के लिए भर्ती बोड 
गठित किए जाने चाहिए और जिनमें सम्बन्धित विभाग का प्रतिनिधित्व 
करने वाले वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ-साथ किसी अन्य तकनीकी विभाग 
के प्रतिनिधि भी होने चाहिए 


अर्ध सरकारी संस्थाओं के लिए भर्ती आदि 


न्‍ 3. सरकारा क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त एसी कई संस्थाएं हे जो हालांकि स्तरकार 
. विभाग नहीं हैं परन्तु जो पूर्णतः: या आंशिक रूप से सरकारी निधि से पोषित होती हेँ। हम एसी 
संस्थाओं में निम्नलिखित का उल्लेख करते हूं जेसे कि वेज्ञानिक और औद्योगिक अनसंधान 
. परिषद्‌, भारतीय क्षि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनरसंधान परिषद, भारतीय 
लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड आदि। ये 
_ सभी केन्द्रीय सरकार के अधीन हैँं। हालांकि ये सभी घुर्णत: या आंशिक रूप से सरकार 
द्वारा वित्त पोषित होती हूँ परन्तु इनका गठन पंजीकृत संस्थाओं के रूप में होने के कारण इन 
निकायों में भर्ती, पदोन्नति आदि से सम्बन्धित मामले संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार 
क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हूेँ। 


. 4<. अध्ययन दल (टी) और अध्ययन दल (कामिक) ने कहा हैं कि संघ लोक सेवा आयोग 

का क्षेत्र इन संस्थाओं तक बढ़ा देना इस दृष्टि से वांछनीय होगा क्योंकि इनकी स्थापनाएं काफी बड़ी 

हुं और य॑ काफी मात्रा में भर्ती करती हे और इन संस्थाओं में भर्ती किए गए व्यक्ति आजीवन यहाँ 

नौकरी कर सकते हैँ । अध्ययन दल (टी ) ने सुझाव दिया है कि इन संस्थाओं में भर्ती सं० लो० से० 

आए द्वारा की जानी चाहिए और यदि व्यावहारिक कारणों से यह शक्‍य न हो तो इन' संस्थाओं में 
5-8 8.२, 0./70 
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एक एंसी अच्तर-संगठनात्मक व्यवस्था द्वारा भर्ती करनी चाहिए जो इन' सभी संस्थाओं? 
लिये भर्ती करे । अध्ययत्त दल (कामिक ) का विचार है कि सं० लो० से० आ० का अधिक़ारफे 
भर्ती के साथ साथ पदोन्नति पर भी होना चाहिए और यह किस सीमा तक हो यह 
के आकार के अनुसार भिन्न भिन्‍न हो सकता है। 


5. हम अध्ययन दलों द्वारा दिए गए सुझावों में अनच्तनिहित भावना के साथ सामावः । 
एकमत हैं और नीचे दी गई सिफारिशें करते हूँ। 


सिफारिश 2. 


3. सरंकार द्वारा पूर्णतः: या आंशिक रूप से वित्त पोषित अधेश्तरकारी तिव्ाय॑ 


कामिकों के चनाव और उत्तकी पदोन्नति में संघ लोक सेवा आयोग को' सम्बद्ध किया जःर 
चाहिए द | 


2. अपेक्षाकृत छोटे संगठनों में संघ लोक सेवा आयोग का कार्य भर्ती और पदोह 
से सम्बन्धित विनियमों का अनुमोदन होना चाहिए। इसमें चुनाव बोर्डों और पदों 
समितियों का गठन करना भी शामिल होगा । 


3. लेकिन वेज्ञानिक तथा औद्योगिक अनृसंधान परिषद जैसे बड़े स गठनों में 7 


सामान्य कामिक नीतियां आयोग के परामर्श से बनानो आवश्यक और चनाव' और पदों 
का ब्योरा बनाता संगठन पर ही छोड़ दिया जाए 


_. & सभी सामलों में संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट करने और निरीक्षण ४ 


६]] 
एुचित पद्धति विकसित करनी चाहिएं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 
और पदोन्नति में 


द न्यूनतम सानचको का पालन किया गया है। आयोग अपने विवेक 
किसी भी एसे चुताव या पदोन्नति को रह कर सकता है जो इन न्यूनतम मानकों पर 
न उत्तरता हो। रा, के 

5. इन 


इन व्यत्रस्थाओं के व्यावह्मरिक पक्ष पर संघ लोक सेवा आयोग की टिप्पणी 
9 संसद के सम्मुख रखो जाने वाली उसकी वाधिक रिपोर्ट में शामित्र की 
चाहिए।. हक आज मम व जा के, 


6. सच लोक सेवा आयोग के लिए जैसी शक्तियां प्रस्तावित की गई हैं बसी ही र्गाः 
राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की 


उन अधसरकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में दी 
चाहिए जिन्हें राज्य सरकारें पूर्णत: या आंशिक रूप से पंसा देती है 


लोक सेदा आयोगों के सचिवालयों के लिए स्टाफ प्रावधान 


अध्यवत्त दल (टी) और जध्ययन दल (क्रामिक) दोनों 
और राज्य लोक सेव! आयोगों द्ारा विशेष रूप से ) ने संघ लोक सेवा 4 


की गईं भर्ती के स्वरूप में आने वाली अधिकाधिक 33088 3 बा । 
आयोगीं को उपयुक्त कर्मचारी देने की आवश्यकता का एक विशष महत्व हो जात 
उपयक्त कंसंचारियों से हमारा अभिप्राय है शिक्षा वर्ज्ानि नसंधान ६१४॥ व्यववः 
. अशासन के क्षेत्र में विस्तृत अनुभव वाले व्यक्तियों को आयोगों के. सचिवालयों यों में *ि 
करना चाहिए [ रा हा ध 
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3. जो आंकड़े हम इकटठे कर सके हैं उनसे यह पता चलता है किए. 
पर किया गया खर्च केद्र और राज्य की सिविल सेवा की वेतन-राशि का लग 
प्रतिशत है । गृह-मंन्त्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित केन्द्रीय प्रशिक्षण उंखाए 
अध्यक्षों तथा विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में कहां जा... 
आगामी कुछ वर्षों के लिए प्रशिक्षण पर कुल वेतन राशि! का एक प्रतिशत खर्च ३. 
उपयुक्त लक्ष्य होगा। इस प्रतिशत का पिष्ट-पोषण ने करते हुए तथा लोकसेवा् - 
अपेक्षाकृत अधिक व्यवसायिकता देने तथा' उनकी क्षमता को बढ़ाने को अवश्यकता की 
हम इस बात से सहमत है कि प्रशिक्षण के लिए इस समय किए जा रहे परिषद: 
अपेक्षा बहुत अधिक परिव्यय करना चाहिए । हा 


प्रशिक्षण का केन्द्रीय निदेश 


4. सिविल सेवाओं के निष्पादनों और समर्थता ओं को बढ़ाने के लिए एक कक. 
के रूप में प्रशिक्षण के लिए जिस विस्तृत कार्य भूमिका की हम क्फार 
हैं उसके लिए संस्थागत प्रबंधों को पुष्ट करना होगा। प्रशिक्षण तब तक क. 
प्रभावी होगा और न ही उचित ध्यानाकर्षण कर सकेगा जब तक कि इसके लिए खाता 

पर अलग से एक संगठन न बनाथा जाए । इस संदर्भ में हम लोगों ने हात है. 

गृह-मंत्रालय. में स्थापित किए गए प्रशिक्षण प्रभाग की ओर ध्यान दिया है। को 
स्थिति में इस प्रभाग का दायित्व. विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में प्रश्ि 
कार्यक्रमों को बढ़ाने और समत्वयन करने, निदेश और सहायता देने, विभिन्न सेवाओं: 
सर्व॑निष्ठ हक पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सुझाने था प्रबंध करने, तथा राज्यों के साथ हे 
रखने का है। मा मम का 


5. भारत सरकार की मशीनरी .और इसकी कार्यविधि से संबंधित अपनी णि 
में हमने जिस पुनर्सगठनन्योजना की सिफारिश की है उसमें विभिन्न सेवा-संवर्गों 
. प्रबंध संबंधित मंत्रालयों/विभागों के  जिम्मे रहेगा। तदनुसार विभिन्न कार्यात्मक संत, . 
के प्रशिक्षण का दायित्व अलग अलग विश्ञागों और मंत्रालयों के. ऊपर रहेगा। तथा 
मुख्यालय-कार्य के प्रशिक्षण और कक साथ वरिष्ठ प्रबंध में प्रविष्टियों के लिए कामिकोंर.. 
तथार करने का समग्र उत्तरदायित्व प्रशिक्षण प्रभाग पर होना चाहिए। इसका कार्य मिर्ि. 
सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना तथा उसको परिचालन योजनाओं * _ 

: अतिस्थापित करना तथा. उनके कार्यान्वयन का सिंहावलोकत भी होना चाहिए.। बाद) 
हम प्रशिक्षण नीति की कुछ अंतर्वेस्तुओं का उल्लेख करेंगे । यहां हम इस बात पर जो. 
देना चाहेंगे कि इस प्रकार की नीति स्पष्ट रूप से बनायी जानी चाहिए कि कि. 
. लोगों में सर्वोत्तम विकास-अ्तिभा हो, उन्हें ही प्रशिक्षण के लिए चना जाय, न कि वा 
जिस किसी को । यह बात स्पष्ट रूप से पुनः निर्धारित एवं निश्चित कर देनी चाहिए।॥' 

. अशिक्षित लोगों को उन्हीं नौकरियों में रखा जाएगा जहां कि प्राप्त प्रशिक्षण का समक्ति 
. उपयोग हो सकेगा 5 0 के हक ; ही प 5 हक रकम का 8 गम 2 मी 





है | ४ 






७ विभिन्न विभागों जोर मंत्रालय के प्रशिवण बिका 


प्रशिक्षण की जिम्मेदारी भी प्रशिक्षण प्रभाग की होनी चाहिए। इसे प्रशिक्षण र सा रे दी की 
: ताओं का मार्गदर्शेत करने तथा उनके नि्धारिण में सलाह देने और उ 
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मह्यांक्रतः करने में समर्थ हांता च द्वि एु। प्राशक्षण प्रभाग को प्रशिक्षम की अभिष्ट सामग्री 
लतंथार करने की दिशा अज्रणी होना था हि्ए और विभिन्न प्रश् वधिया का प्रयोगों 
प्र अनुसंधान करना चाहिए। 

7. आजकल केन्द्रोध प्रशिक्षण प्रभाग का अध्यक्ष एक निदेशक 
पद संबकक्‍्त सचिव के बराबर है। प्रभाग की जिस विस्तत भमिक्ता की 
रहे हैं, उसके लिए इसे और सशकक्‍त वनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके कर्मचारं 
ऐसे सुदक्ष प्रशिक्षक होने चाहिए, जो कि प्रबंध संबंधी समस्याओं को सुलझा 


&५, 
“ने 
धचआ 
ध] पा 
4 
| 
्न्भ्ष्म्नू 


4), 
ल्‍्ध्य स्क् 


र्ताः नि न | 
58 | 
व 


है 
ट! 
मे जज जय, 


प्रशिक्षण विधियों, सीखने के सिद्धान्त, प्रेरणा-सिद्धात्त और मुल्यांकन की तकनीक आा 
व्यावत्ताथिक समझबूझ के साथ प्रयुक्त कर सके । भारत के शासन तंत्र और इसकी 


कार्यविधि की रिपोर्ट में हम पहले ही इस बात की सिफारिश कर चकछे हैं कि प्रशिक्षण 
के विषय को कार्मिक-विभाग के साथ होना चाहिए। तदनसार प्रशिक्षण निदेशालय को 
उस विभाग के अधीन होना चाहिए। 
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हम सिफारिश करते ह कि केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रभाग को नये कामिक - विभाग 
खलगत होता चाहिए। इस प्रभाग के मुख्य कार्य निन्‍नर्लि ने चाहिए 


नेतृत्व 
प्रशिक्षण का विकास, समन्वय तथा सरलीकरण ; द 
प्रशिक्षण के विनियम और क्रिया विधि तथा प्रशिक्षण की नीतियां निर्धारित 
करना और उनके कार्याव्वययन की देखभाल करना 
मंत्रालयों एवं विभागों को निम्नलिखित मामलों में सलाह देना ; 
प्रशिक्षण को तकनीकों और आवश्यकताओं का निर्धारण और प्रशिक्षण संबंधी 
प्रोग्राों के लिए अनुदेशी प्रविधियां बनाना । 

सेवाएं 


सवनिष्ठ आवश्यकता के विषयों जसे प्रबंध संबंधी पठयक्रम की व्यवस्था करना ; 
बदेशों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ; 


प्रशिक्षण की सामग्री की तेयारी के लिए व्यवस्था करता तथा विभिन्न प्रशिक्षण- 
विधियों पर अनसंधान करता ; 


: प्रशिक्षण समन्वयकों को प्रशिक्षित करना । 


8. चंकि अधिकतर भाग के लिए प्रशिक्षण विकेन्द्रित हो जायगा, इसलिए प्रत्येक 
मंत्रालय या विभाग के पास प्रशिक्षण के पर्याप्त कार्यक्रम के लिए अलग स॑ एक प्रशिक्षण 
एकक ना चाहिए जो कि इसके मख्य कामिक कार्यालय में स्थित हो। इस एकक की 
स्थापना के लिए भारत सरकार की शासन-पद्धति और क्रियाविधि के संबंध में दी गई 
रिपोर्ट में हमने सिफारिश की है। इस एकक में पूर्ण कालिक था अंशकालिक आधार पर, जो भी 
उचित हो, एक प्रशिक्षण समन्वय और कुछ सहायक कर्मचारी रखे जा सकते हैं। जिन मंत्रालयों 


। 


और विभागों में प्रशिक्षण संबंधी अधिक वाय नहीं है 3 पे प्रशिक्षण समर 
ये कामिक कार्यालय के प्र 


वेयक बा के. 
नबान अथवा उपन्यधान द्वार। किया जा सकता है 
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हम सिफारिश करते हैँ कि उ पे अत्यक मंत्रालय और विभाग में जिसके फ. 
प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त कियक्रम' हूँ, अलग से एक प्रशिक्षण एक 7 होना व 

जाकि इसके गुज्य कार्मिक के यालिया में स्थिर: ५ इस एकक में ते काकि 
या अंशकालिक के वार पर, जैसा भी उचीत हो "के प्रशिक्षण समवक. 
जार कुछ भहापक कंमच। रो नि चाहिए क्‍ 


विभिन्न आपस्थाओं मे प्रशिक्षण 


9. कि अधिकारी को दिए जाने वाले प्रशिक्ष #। प्रकृति और विपय पा मभ्र। अधिकारीओ 
करियर पर आधारित होगी । इस कार नौकरो थे; नार+्भ में बच्ठ एव परु्च-प्रत्रिप्टि प्रतितष 
के उसको अपने काम से परिचित कराने के ह:5- रे 
वशिष्ट क्षेत्र में जिससे करी शुरू की हो, कर गया दाद ुभव वात 
रे छः हु अब ध ॥। सं दे गित्वों गे; लिए पता जाल ते उन ५88 
जलगस अवंगर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नोकरी वर मे; पोराम पगेश्सया पे। ज्यवागा ६ । 
उसके ज्ञान और दक्षता की अद्यतन रखा ज एगा। । हा 


भा। बाद में ५१ 


आनादस) भा जअया ध्च ए| द्य्का 
4)- अखिल भारतीय ओर अप्रादि ध्रिक केन्द्रीय सेवाओं को |: 
.. प्रशिक्षण दो कार का होता क संस आगत-प्रशिक्षण और 
. वे प्रकार का प्र शिक्षण दो किस्तों में दियाज ता है। पहली किस्त में 3 
विधिक केद्रीय भवाओं की श्रेणी में सीधे भरती किए जते वालों को 
मसू री रभत पाठ्यक्रम दिया जाता है। इस पाठ तैंस के सभाप्त हों | ४ के बाद भारती॥ द 
नसे तरह की सेवाओं के संदस्थो की, अलग-अलग से स्थाओं में, बह रे 
किस + 9 5: शिक्षित किया  हैं। इस प्रकार रितीय लेखा परिक्षा न जखा सेबा केलिए 
क्‍ शिमल क आर ६ सार य्‌ः वित्त से तर जञा घिक श्यि ! केः लि 8 नाग पुर मम श्र भार । ही 
पुलिस सेवाओं के लिए राष्ट पुल गिल माउन्ट आब में शिक्षण विद्यालय है भाराीय - 
अस्थ अपना वि सस्थागव प्रशिक्षण र मे ही पाते 
ु धर है 6 अकार्या मेदह्ी शी 
है । जिन पैवाओं के सदस्यों के लिए गई शिष पत्थागत ना नहीं है ते आधारभत 
 द्यक्रम के बाद सीधे नवाकालीन प्रशिक्षण न्त करते 3 ससुर के आधारभत पाठ्य हे 
की हक बाकि + राजनैतिक, आधिक और सामा- 
कक व . ष्ठ आधारप्ष द्यकरम का एक त्ख्य 
हे यह है कि प्रथम के 2. विभिन्न से भी के बीच 'उकेता की प्रावन। को बढ़ाया 
जा सक्क । ८४ तु बार: कह 'भफल इस बारे में (सप्च- दे 
भिन्न " बाओं में अलगाव की | 
कि प्रशिक्षाियों की 


ता जावबाला पाणच- प्रति पु 
४ संबंधी प्रशिक्षण ः 
खिल भारतीय और अप 
राष्ट्राय प्रशासन अकादी 










+ सैवाओं सहितसभो 
रिश्‌ का है। यदि : 
विभिन्न सेवाओं 


“मोचनाओं के बावजद 
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है। आनृषंगिक हूप से, यह उचित होगा कियदियंविधान के निर्दशात्मक छिद्धांतों के कम. 
प्रशिक्षणाथियों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि वे चेकित्सिक प्रयोजनों के बह. 
नशीले पयों से बच रहें। आज के तथाकथित उच्च समाज के कुछ भागों में बशीवे 
प्रयोग प्रतिष्ठा का प्रतीक (स्टेट्स सिम्बल) माना जाने लगा है। इस का प्रक्तिं 
करना चाहिए और इन वस्तुओं से बचने के गुण की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रणशिक्षा: 
थियों को देश के अधिकतर लोगों के जीवनस्तर के प्रति संवेदनशील भी बनाना जा 


ताकि व एयाशो की बोभारी में न फस जाय जो उनके मलयों की भावना को विकृत क 
देती हैँ और उन्हें भारतीय जनता के सामान्य जीवन से पृथक कर देती है। 


4. प्रशिक्षण के अंदर नेतिक मानकों और आध्यात्मिक मूल्यों के संबंध में भी के. 
ओर प्रवचन शामिल होने चाहिए। जो लोग अपनी नेतिक और आश्यात्मिक उपवब्धि 
के कारण समाज में आदर पाते हैँ उन्हें समय समय पर वार्ता के लिए आमंत्रित कल 

हिए। इस तरह के प्रवचन पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। साथ ही हे. 
बातों को प्रशिक्षणाथियों की दिनचर्या में रखना चाहिए। वार्ता के लिए आमंत्रित कि. 
गए व्यक्तियों का चयन केवल प्रबंधकों ॥रा ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसके अंदर प्रकि- 
णाथियों की भी राय होनी चाहिए क्योंकि इसका लाभ मलत: वे ही उठाएंगे। इस प्रयोक्त 
के लिए स्टाफ के सदस्यों तथा प्रशिक्षणार्थियों के प्रतिनिधियों की मिलती जुली समिति 
बनायी जा सकती हूँं। प्रशिक्षणार्थीगण अपने में से ही किया एक को खास दिलों में-संभाए! 
के लिए चुन सकते हैं जो कि तैयारी के बाद था तो मौखिक था लिखित भाषण देगा 
यह भी वाछतनीय है कि प्रतिदिन के कार्य का प्रारंभ एक उपयक्त प्रार्थना के साथ कि 


जाय जिसकी शक्षतिके बारे में बापुने कहा था प्रार्थना हृदयशुद्धि के हि. 
एक अचूक साधन है 


8४ कक 9 के १ के ७ के के के $ ३ ५ +क ७ + » 


5. कोशल,- क्रियाविधि और अभ्यास संबंधी प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत भी प्रशि 
णार्थी बहुधा, जनता की मांगों, आवश्यकताओं और मनोवत्ति के अनकूल नहीं होता। लोक 
तंत्र मं शासव जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए होता है इसलिये सरकारी का 
चारियों द्वारा जनता को सही सही समझा जाता चाहिए। अक्सर प्रत्येक सरकारी कर्मचार 


का ककाव नगर से बस जाने की तरफ होता है, वह तगर में बस जाता है तथा शहुँ 
जनसंख्या का अंग बन जाता है। 


शहरी वातावरण उसमें एक अवैयव्तिक संस्कार पढ़ 

. करता है जो कि उसे अपने पड़ोसियों से भी अलग कर देता है। यहां तक कि जो व्यक्ति . 
गांव में पंदा हुआ है शहर में उच्च शिक्षा और परवर्ती प्रशिक्षण के कारण गांव व 
उसका सबंध दूट सा जाता है। - प्रशासन की मख्य व्याध्ियों एक यह हैहि. 
. अतायास ओर अनजाने में ही जनता से व्यक्ति का संबंध टट जाता है। हमारे वहा 
से सामाजिक विकास संबंधी भ्रोग्राम स्िफ़ इसलिए असफल हो गए है कि अधिकारीए 
ठीक तरह से यहाँ नहीं जानते कि जनता की आवश्यकताएं और रीति-रिवाज का. 
। इसलिए हमारी तरह के लोकतंत्र में यह मूलतः: आवश्यक है कि अधिकारीगणों क . 
जनता के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए तथा उन्हें जनता की मनोवत्ति ओर रीति. 
नोति को समझना चाहिए। राष्ट्र का तोन चोथाई भाग गांवों में रहता है और मे. 
वे लोग हैं जिन्हें कि सुधार और उद्धार की अधिक आवश्यकता है। इसलिए हः 
सिफारिश करते है कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपने प्रशिक्षण-पाद्यक्रम के दौरान 
किसी गांव में कम से कम एक पखवाड़ के लिए रहना चाहिए। इस अवधि के. 

. अंतर्गत प्रशिक्षणाविों का प्राम्य-्जीवन की अवस्थाओं, इसके सामाजिक तथा आिक संगठत 
और एक कल्याणबारा। राज्य में ग्रामीणों की आवश्यक ताओं से परिचित होना चाहिए पा 
_जबता के साथ विताया हुआ यह पखवाड़ा तथा साथ ही ग्रामीण वातावरण और परिस्थितियों. 
का गूढ़ अध्ययन व निरोक्षण आनेवाले वर्षों में अधिकारी को अपना कार्य करने के लिए. 
अधिक अच्छी त र 'कर देगा । । 












6. पाठ्यक्रम की विबय-्साम्ग्री में भी सथा 
आर पलक, वात पामग्री में भी सुधार करता आवध्यक्षञ है। ह्वरमम मनन 
है कि बहुत से प्रशिक्षणार्थी पढ़ाई की विवय मय गज 
हा ढाई को विषय सामग्री! और विशियों से संतय्ट नहीं हे 
ही बहुत वार तो व्याज्यात कालेज था विश्वविद्यालय आम 
इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों में से 3 दतावद्यालव के पढ़ाइ के पतरीक्षगमात्र होते हे 
भू | लिपिक्त प्राशलक्षका | से अस्यक के ५. 7 व 527 28 हाये डे 
हर ० स्वक मा आवदइश्यका याग्यतला 2 ७० हि 
की विषय सामग्री और ३५ ज्यक वाब्यता बहार हाहा। वाद मे पट्यक्रम 
५७३ ४ पृ 4 ५४७७ ॥। बह सगटठस मे थ्र््प्ा या अ 5 (2 ३३४ जज हा 3 द्त हड। 
में, प्रारंभिक सिद्धांतों बे सुधार किया गया है। उद्दाहरगत: अर्वशात्र की पढाई 
सं ह धज' | स्का [ घर घ्ता कक ब्याख्यानों ये व लोगों नर हे गली क। हर 4 ्ट् द््‌ डे हि प्‌ है, ] | श्य्ल जः [ कट! ध्जा 
स्तातकोत्तर स्वर पर अर्थशाज्ष पढ़ चके है। गा का छूट मत्र जता हूं जा सवातक ये 
प्र दा तन सका बिल 
का झ् के हे ् हा ५ (| पु हु चृ ह। ्् |] ५ श्स्ल श़्प व्याख्या ग्नों च्ध 225..0++ मिल 20 पर न +्भ, 
डाल का लिए उनकी उपच्थधिति : हलक तक ख्याना नी चचाझन्पारचत्रा कॉँ 
८ सं ४ गका उपल्थिातद आवश्यक समझी न्यन्ा-ी 2 205 ही 37 जम ६ 
2 प्रयक समझी जाती हाल के परिदर्तन का महत्व 
समझते हुए भी पाद्यक्रम की विषय-सामत्री में गा 
पाठयाआम सभी प्रथ 2200 शा 2 708 ) से परिद्तदं और सधार ऋवश्यक हैं। आधारनत 
एठ्यक्रमा सभी प्रथम श्रेणी की दकनीकी तथा गैर तकनीक 0 के कह आल 3 को 
>> कछ (> रत ५० ५ # तेथा गर तकवाओा संवाओआ पर जन पट लयाओ अयाव गाय 
ते कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता हो तकती है। हः जम 
प्रशिज्षण की उपयो' जरवताता हा सकते हू। हम सिफारच झरते है कि ऋाधारिक 
प्रशिज्ञषण की उपयोभता को बढ़ाने के लिए सरकार को चिकराइद दा का हू कि जादाएफ 
हि कलए सरकार का अभग्रगा गंरसरक 5 व िफी पिया चिता 
जन वि विश्ेे- 
आपका वारियों की एक छोटी-सी समिति नियक्त करती चाह्ि 
तथा उचित मलयों और अधभिवत्तियों के निर्माण वी सामात नियुक्त करता चाहुए 
ण कक पर कर छ्लिः अर 
/ निर्माण पर अधिक जोर देना चाहिए । 
दि 
सिफारिश 29 
हम सिफारिश करते हे कि :-- 
रश्‌ष्ट प्रशासन अक 
(१) राष्ट्रीय प्रशासव अकादमी द्वारा दिये जा रहे आधारः > 
पप छ. देय जा रह आआधारभत पाॉठ्यक्रद के 
वि कर "6 आजाद दाद के 
वेषयक्षेत्र को प्रथम श्रेणी की केन्द्र 5 लक 
प्रथम श्रेणी की केद्रीय तकनीकी संबाओं पर भो ले! 
हय तकताओा सवाजा परन्ना लागू करता 


चाहिए । 
रे ञअ धरा के जलकर ५ ््न्जि कर 
(2) आधारभूत पाठ्यक्रम के विषय क्षेत्र का डपयक्त संशोधन करता चाहिए 


वृस्टिक इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके तथा पशि णारथियों में उचित 
हे प्रेण औ रू अभिवृत्तियां जागृत करने के संबंध में जोर देना चाहिए 
(व 8882 और कतेंब्य निष्ठा का भाव पंदा करना चाहिए । 

से उन्हें विभृुख रखते की आवश्यकता पर वल देना 


चाहिए 


< 
करन 


नि 
(3 
० प्रकार 


का है शिक्षणार्थी को ग्राम्य जीवन और परिस्थितियों से परिचित होने 
ए कम से कम एक पखवाड़ के लिए किसी गांव में 


(4) पक ते प्रकार से आधारभत प्रशिक्षण की योजना में संशोध 
ख्यात गैर सरकारी व्यक्तियों, विशेषज्ञों तथा अनुभवी सिविल कर्मे- 


# 


चारियों की एक छोटी-सी समिति स्थापित करनी चाहिए । 


पःच-आधारभत संस्यागत प्रशिक्षए 


सर 7. जैसा कि पहले ही कहा गया है, भारतीय प्रशासन सेवाओं के लिए पश्च-आधा रस 
लकी, प्रशिक्षण राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी में ही दिया जा है | दा जा | गत 
की रा भारतीय प्रशासन' सेवाओं के लिए अज्नग से एक स्टाफ-विद्यालय पर होना चाहिए 
कल ध् दायित्व भा लगा चाहिए। इसस उपके प्रान्त' पयाध्त 
कं से पा कि पह ही कहा गया है जिन अधिकारियों के संवर्गों का प्रबंध 
02700 5 | द्वारा किया जाता है उनके, प्रशिक्षण के लिए विभागों और 
हे यों को ही उत्तरदायों होता चाहिए.। इसलिए गुह मंत्रालय को भारताव अशास 
वा तथा भारतीय पुलिस सेबा के अधिकारियों के प्रशिक्षण का कायभार संभाल ता बाहिए। 


िछि 


(रतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों # लि! पहले मे ही। हक अलग संस्थान, अर्थात, एष्ष 
पुलिस अकादमी है। कमिक-विधाग है अंदर जो अहादगों होगो उसे किसी विशेष खा 
प्रशिक्षण से संबंधित नहीं होता चा।हए | 


वि में, जकादमों के निदेशक अधिकारी फ . 
विवभिन्‍त सेवाओं से लेने चाहिए। 


सिफाश्णि 30 


हम सिफारिण करते हैं कि; : 
हक ॥ हु 


(]) भारतीय प्रभासन सेजाओं के लिए परु्य-जआवॉरिक संस्थागत प्रष्ठ 
.. का कार्य पका अलग स्टाफ कालेआ 


को थीता जाना याहिए। 


(2) प्रथम श्रेणी की वेदीय सेत्राजों तथा लजिल-्वाशीत सेवाओं के आशा 
भूत पाद्यक्रम जोर सह्य प्रबंध प्रशित्षण के लिए सप्दीय प्रगासन आक्े 
को तैरदात। | सा जज हित | 


(3) अकादमी को एक सगे क्ामिक - विगाग है अवीय होता चाहिए तथा झके 
निदेशी स्टाफ को चयन विभिन्न सेयाओं मे करता भाहिए। 


५ 


। प्रशासन रोबा हे प्रशिक्षणार््रि 3 
ई थातों में बहत सामार्य एवं सैद्धांतिक है। «. 
. आगामी कुछ वर्षों में अधिकारियों हारा किए जानेवाले कामे पर बह गेन्द्रित नहीं होताहै। . 
. मुख्य कठिताई यह है कि प्रशिक्षणार्थी व्यावहारिक प्रशिक्षण से परिबित गहीं हैं और इसति 
. प्रशिक्षण आवश्यक रूप से बहुत कुछ संद्धांतिक रह माताहु। जूब 907में अध्ययन के 
. (टी) ने अकादमी द्वारा दिएगए दो प्रशिक्षणों के मछणक्ती समय में उपावहारिक प्रशाक्षात्री . 
. सिफारिश की थी | हम हेपे है कि परकार द्वारा इस सुझाव का स्वागत किया गया हैं । गे .. 
. मंत्रालय ने राज्यों - को सुझात्र दिया है कि भारतोव प्रश/लत गेंबाओं के १ रिबीक्षार्य बीज... 

लिए संस्थागत प्रशिक्षण कों 8 और 4 पहिनों की दो अपध्ियों में थ्रिलका बार दिया भगाए. 

वा इस अवधियों के बीच के समय मे उन्ह शाज्या में ]॥0 मे ह्ठिः । का कंने-याश 48] हम . | 
. जाय | इस बात का सुझाव दिया गया हे कि संस्थाग। प्रशिक्षण के दसरे भाग की आओ .. ह 
कूलर हक 3 हवा चाहिए तथा प्रशिक्षणायियों द्वारा राज्यों में दिए गए अनुभव और... 
द निरीक्षणों पर आधारित होना चाहिए। हम इन सुझावों से पूर्णतः सहमत हैं तथा झ .. 
बात पर बल देता चाहिए कि प्रशिक्षण के लिए इस परह के 'मध्यवर्ती पैशन को मे 
न्यतः प्रथम श्रृणी की सेवाओं के परिवी हे 


क्षा-प्रशिक्षणों क्र पार क्षिप हे 
के | के सभी कार्यक्रमों में शामिल किंयी 


48. साक्षारणतः: बहू माना जाता है कि अकादगी में भारत; 
हा! दिय। गया पश्च-आधारभन प्रशिक्षण 











 पिफ्यारिश 37 
हम सलिझारिश करते 


(7) भारतीय प्रशासन सेव 
.. मध्यवर्ती पेंट के जो प्र 
. अच्तिम रूप दिया 
प्रशिक्षण के- लिए इस 
अजा कफ सेवाओं के । 
है 5५१३६ चाहिए |] हल 





धीन हैं उन्हें शीघ्र ही 
त॑ किया जानो चाहिए। 
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9. घुड़सवारी का अनिवायं प्रशिक्षण आज के संदर्भ में पुराना पड़े गया है। बह समय: 
प्रयास, और धन का दुरुपयोग है तथा इसको समाप्त किया जाय । केवल व्यायाम और 
मनोरंजन को छोड़कर आजकल घुड़सवारः केवल बीते दिनों की वात है। जैसी कि 
966 में राष्टद्रायथ प्रशासन अकादमी की सलाहकार परियद ने सिफारिश की थी 
जैसे ही अकादमी को दिल्‍ली में स्थानानतरित किया जाय दसे ही जीप और मोटर चलाने के 
प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना च्राहिए। 


सिफारिश 32 


हम सिफारिश करते हैं कि :-+- 

भारतीय प्रशासन सेवाओं के लिए घ्‌ इसवारी के अनिवार्य प्रशिक्षण को समाप्त कर 
देता चाहिए। जब अकादमी को दिल्‍ली में स्थातान्तरित किया जाय तब जीप 
चलाने और मोदर थांजिकी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 


20. इस समय भारतीय प्रशासन सेवा के परिवीक्षाधीनों को अकादमी में संस्थागत 
प्रशिक्षण देने के उपरांत राज्यों में 40 से 8 महीने, औसतन 2 महीने का नसौकरी-पर 
प्रशिक्षण दिया जाता है। परन्तु इस प्रशिक्षण में प्रभावी पर्ववेक्षण की कमी रहती हैं। 
हमें यह बताया गया है कि प्राय: जिन कलक्टरों के साथ परिवीक्षाध्रीन अपने प्रशिक्षण 
के अधिकतर भाग में संबंधित होते है वे उदासिनता या अत्याधिक व्यस्तता के कारण परि- 
वीक्षाधीनों को आवश्यक समय नहीं देते और उनका ध्य!ःन नहीं रखतें। वे सदैव इतने 
वरिष्ठ भी नहीं होते कि अधिकारियों को प्रशिक्षण दे सके। इसलिए हम सुझाव देंगे कि 
भारतीय प्रशासन संवा के परिवीक्षाधीनों को सावधानीपुवेक चुने गए उन्हीं वरिष्ठ 
कलक्टरों को देना चाहिए, जो प्रशिक्षण में अपनी रुची के कारण प्रसिद्ध हैं और जिनकी 
कार्यविधि अनुकरणीय समझी जाती है। परनश्च भी उचित होगा कि परिवीक्षाधीनों 
के लाभ के लिए विस्तारपूर्वक यह वताया जाय कि उनसे राज्यों में प्रशिक्षण के 
दौरान किन' कार्यो को करने तथा क्‍या सीखने को आशा की जाती है। यह भी आवश्यक 
है कि केन्द्रीय सरकार को क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए एक सर्वबनिष्ट पैटर्न बनाना चाहिये 
जो कि राज्यों द्वारा, अपनी स्थानीय परिस्थितियों के लिए उचित संशोधन के पश्चात 
अपनाया जा सके। क्षेत्र प्रशिक्षण की मध्यवर्तों अवधि के दौरान परिवीक्षाधीयों को 
भारतीय प्रशासन सेवा के स्टाफ विद्यालय के एक शिक्षक के साथ निरंतर संपर्क 
रहना चाहिए जिसका कार्य विशिष्ट समस्याओं पर कझ्ृटियां, अभ्यास तथा प्रतिवेदन-लेखन 
बनाना होना चाहिए। परिवीक्षाधीनों की प्रशिक्षण-डायरियों का कलकटरों द्वारा स्वक्षण 
होना चाहिए और उन्हें परिवीक्षाधीनों के शिक्षक के पास भेज देनां चाहिए जो कि परिवीक्षा- 


धोनों को आवश्यकतानसार मार्मदशशन उपलब्ध करेगा। 


५, 


24. जहां तक भारतीय प्रशासन सेवा से अलग प्रथम श्रेणी की सेवाओं के प्रशिक्षण 
संस्थानों का सवाल है, जसा कि ले भी उल्लेख कर चुक हैँ, ऐसी ही अनेक संस्थाएं 
हैं । इस सिफारिश करते है कि यदि प्रशिक्षणा्थियों की संख्या अधिक है तो दूसरी सेवाओं 
के लिये भी इसी तरह के संस्थानों की स्थापना करनी चाहिये । 


22. संबंधित सेवा के केवल उन्हीं स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षक के रूप में चुनना चाहिय 
जिनमें प्रशिक्षण की प्रवत्ती है । प्रशिक्षण संस्थानों में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों की 
कार्यावधि पर्याप्त लंबी होनी चाहिय ताकि व प्रशिक्षक के रूप में साथक हो सके। पुनृश्च, 
उन्हें पदोन्नति के बारे में अलाभकारी स्थिति में-नहीं रखना चाहिए । कन्द्रीय प्रशिक्षण 
प्रभाग को प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये एक सर्वव्यापक नीति बनानी चाहिये तथा विभिन्न 
विभागों और मंत्रालयों के' प्रशिक्षण एककों को आवश्यक प्रशिक्षण योजनाओं को तेयार 
करने व संगठित करने में सहयोग देना चाहिये ॥।॥ 


70 
सिफारिश 35 


हम सिकारिश करते है कि - 


५, 


() केन्द्रीय सरकार को भारतोय प्रशासन सेवा के परिवीक्षाधीनों के क्षेत्र-प्रशिवार.. 
लिए एक सर्वनिष्ठ पैटर्न (पद्धति) बनानी चाहिए जोकि राज्यों द्वारा, बफ़ है 
स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त संशोधन के पश्चात, अपना... 
जा सके। राज्यों में दिये जाने वाले इस प्रशिक्षण के दौरान भारतीय प्रशाज्ञ - 
सेवा के परिवीक्षात्षीनों को साववानीपूर्वक चूनें गए उसे वरिष्ठ कहकरों 
के हवाले करना चाहिए जो कि प्रशिक्षण में अपनी रुची के कारण प्रहि 
है तथा जिनकी कार्यविधि अनुकरणीय सभझो जाती है। रे 


(2) भारतीय प्रशासन सेवाओं के अतिरिक्त अब श्रेणी (की सेवाओं हे. 
अशिक्षणालरियों की संख्या यदि अधिक है तो उस के लिए प्रजिज्ञा 
संस्थानों को खोला जा सकता है बदि वे इस समय नहीं है। 


प्रबंध के लिये प्रशिक्षण) 
» अवर प्रबंध 


23. सचिवालय के स्टाफ प्रावधान के लिए जैसी कि हमने पिछले अध्याय में रूपरेखा प्रस्तुत 
. की है, अवरसंचिवों को कार्य(त्मक संवर्गों एवं केद्वीय संचिधालय सेवाथों से शिया जाएगा वेदीय 

सचिवालय सेवा के लिए पदोच्नति प्राप्त अबर सचियों को प्रोग्राम आयोजन और पुन .. 
रीक्षण को तकनीकों का कुछ सीमा तक अध्ययन वारना आवश्यक होगा । सामान्यतः बहू 
समूह पहिले ही केन्द्रीय संचिवालय प्रशिक्षण. स्कूल हारा अनुभाग अधिकारियों के _ 
लिए मुख्यालय कार्य के पाठ्यक्रम को प्राप्त कर चुका होगा । इसलिए इस क्षेत्र में उस्े 
सिर्फ एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स ) की आवश्यकता होगी। कार्यात्मक संबर्गों - 
से लिए कुछ अवर सचित्रों को मुख्यालय का कार्य करस्ने के लिए प्रशिक्षण की भावश्यकता _ 
पड़ सकती हैं। इसलिए हम सुझाव देंगे कि. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के दिल्‍ली में आने के... 
. बाद, 42 हयतो के एंकर पाठ्यक्रम का संगठन करता चाहिए। इस पाठ्यक्रम में निम्न- 
लिखित विवय होने चाहिए (क) प्रबंध की संकल्पनाओं तथा साधनों से परिच: रह 
जिस में भ्ितीय सहायता, स्टाफ संगठन और आवश्यकताओं एवं विधीयों के नियंत्रण एवं ते 
व तर देपर्य उ्त या गया हो (ख) भारत सरकार का शासन-तंत्र एवं उसकी 
क्रिध्रा-वध; (ग) संसद, मंत्रियों एवं सिविल कर्मचारियों के बीच के संबंध (घ) पंचवर्षीय 
. ओोजताएं, आयोजना विधियाँ और योजना आयोग; (क) केद्र में वित्तिय प्रबंध और कायिक - 
. अशासन के नियत, पद्धति तथा क्रिया-विधि (च) कार्यक्रम आयोजन । तथा उसकी समीक्षा 
की तेकरी। (5) पत्राचार, सपोर्ट लिखने और नोति ज्ञापन लिखने के कुछ व्यावहारिक . 
_अध्यःत । केंद्रीय सचिवालय सेवा या कार्यात्मक संबर्गों से आए हुए अवरसचिवों द्वारा. 

वाद्यक्रम में भाग लेना लोगीं को वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर होनो चाहिए। 








सिफारिश 34 . : 
..... हस सिफारिश करते हैं कि केद्रीय: 





... ही विकारिय करते हैं कि केल्टीय सचिवालय-सेका संवर्गों के अवरसचियों के. 
.. लिए एक पुनश्चयां प्रशज्षण पाठ्यक्रम तथा इसरे- अवससचिवों के लिए 2 
. सप्ताह के एज्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाये। ५०० 
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28. जहां तक मे: 


सवाल है तो इसक 


हक 


अबर संचिवों के लिए मख्यालय कार्य में सामास्य प ठ्यक्रम भी अकादमी द्वारा दिया बा 
है। जेसा कि पहले सुझाव दिया गया है, केद्वीय तथा साथ ही साथ अदित परे 
सभी प्रकार की प्रथम श्रेणी की सेवाओं के लिए आधारिक पाठ्यक्रमों के पंप, 
उतरदायिय भी अकादमी पर ही होगा । ; 


29. हस यह भी कहना चाहेंगे कि अकादमी को मध्य प्रबंध के सभी पाठयकोर 
सीधा संचालन करने के प्रभास की आवश्यकता नहीं है। आठों विशेषताओं ओर स् 
उप-विशेषज्ञताओं में विशिष्ट पाठ्यक्रम जहां तक संभव हो विशेषरष से उन्हीं जाहों मेक 
जाने चाहिए जहां कि आवश्यक सामर्थ्य वाले व्यावसायिक संगठन मौजूद है, जैसे कियाह 
वृद्धि संस्थान, प्रबंध संस्थान (अहमदाबाद और कलकत्ता में ) और प्रशासन स्टाफ के 
हैदर।बाद, भारंतीय लोक प्रशासन संस्थान तथा रक्षा सेवा स्टाफ कालेज । ! 


30. इसी प्रकार उपक्षेत्र विशेषज्ञताओं के लिए व्यावसा्िक संस्थानों द्वारा जाने. 
सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षा बंखा. 
_ शष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केन्द्रीय श्रम संस्थान प्रस्तावित बंकर-संजा 
और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान। सिद्धान्त, अभ्यास और तकनीक में सामास्य पाठ्यक्राग- 
तकनीक और क्रियाविधियों में विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रबंध प्रशिक्षणाथियों का विधि 
व्यावसायिक संस्थानों से संबंध उनके ज्ञानक्षेत्र को विस्तृत करने में विशेष रूप से लाश 
दायक होगा। हु 


सिफारिश 35 
| हम सिफारिश करते हैं :-. 


सचिवालय में मध्यस्तर के प्रबंध के लिए (उपसचिवों तथा अन्य तुल्य प्रस्थिति 

अधिकारियों के लिए ) प्रशिक्षण के निम्नलिखित तीन मुद्धय भाग होने चाहिए 

.. क) मुख्यालय कार्य में प्रशिक्षण (ख) आठों मुख्य विशेषज्ञताओं में से प्रतयोक 

.. में विशेष पाठ्यक्रम ; तथा (ग) उपक्षेत्र विशेषज्ञता प्रतीशक्षण । ५ 

.. (3) नीति व आयोजत्ा प्रशिक्षण को सभी विशेषज्ञता पें का एक भाग बना देना 

(3) मध्य प्रबंध प्रशिक्षण: कार्यक्रमों की 

अदा अकादमी पर होना चाहिए। आठों विशे ज्ञतताओं और उनकी 

3 कक की 83000 विशिष्ट पाठ्यक्रम, जहां तक संभव हो, आवश्यक प्रवी- 
.._ ता वाले व्यावसायिक संगठनों में देवा चाहिए।..... 


व्यवस्था का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय 


जि 


| 37. एक बा वरिष्ठ प्रवंध पदों के कामिकों के विकास के महत्व 
अशिक्षणमात्र की ही अवश्यकता नहीं है बल्कि कुछ सीमा तक सार्गदशेन के साथ स्वाध्याय, 
एक उच्च व्यावसायिक स्तर पर विचार-विमशों में भाग लेने, तथा कार्य के बडे 
क्षेत्रों से चुनी गई कुछ नीति. समस्याओं के गंभीर अध्ययर के सुजवसर- प्राप्त होने चाहिए। 
हूम समझते हैं कि वरिष्ठ प्रबंध के लिए. सभी संभाव्य. प्रचेक्कों को उच्च अध्ययन के 
'लद एक 6 सप्ताह का कार्यक्रम देता चाहिए जो कि उच्च उत्तरदामितों के लिए 



















छः 


दि सन जद हे [ह्रश 
बम मल >अनओ रे सं व धित पष्फं थयि क्पए ् सं कै 33223 री सो वध्यवाता दालजितानिट कप तहत 27020 
तथा ब् न “ ८28 ह दि] ४ /। 4 ब ध्् | च््डः धु ! || कक ् | फ्न्‌ | कक ्यद 2६4 रथ त्त्‌ 
भ ७ के 8० 
उक्म बसाया जाता पसंद करेंगे। 
दाापानस- लय बताया थे ना पसद । 
पु): 5 


हि | श्र ज्ञ णृ अकाल कि जी >> तर शिनक न नल जा का दही च्ह ला 5 प्र 
3०0. वा रष्ठ प्रत्रष् प्रशिक्षण को निम्नलिखित डइुंग से दा भागा के दुचच 


गा अनच्य उसके साथ-साथ 
(को) एक सामान्य अध्ययन आर अनुत्यावत, आर उसके साथ-साथ सम 
| 2 ८ 
ग्रे तथा अभिषदें जिनके उद्देश्य निम्नलिखित होते 


बज 


एठ + जन ७ ज० ० पका ञञँ फीता का न ञ््‌ न #ज् अर: ५ अं न न करन पर 
(क) राष्ट्राय लक्ष्य, पंचवधाय याजनाओ ऑर समाज और सरकार के अंतेसंकंध् 
पा 4 


ग्द । ७; 2०० | 

के विस्तृत संदर्भ में किसी समस्या को बथार्थत: परखने की योग्यता क 
बढ़ाना, और 

(ख) भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों में समत्वय स्थापित करके उनको समेकित करने 

( क्षमता में वृद्धि करना, वर्तमान समस्याओं के बारे में तथा नये 

कायक्रमों का आरंभ करने के बारे में मंत्रियों एवं वरिप्ठ अधिकःरियों को 


सावधान करन के लिए तयद्रण एव सूचत्त पद्धांतयों का विकास 
करता । 


(ग) नीतिनिर्माण प्रक्रम के विस्तृत और गंभीर ज्ञान की दृष्टि से प्रश/सनिक 
कार्यकलाप के एक खंड या पूण क्षेत्र में नीति समस्याओं के एक समह 
का विशिष्ट अध्ययन या संपूर्ण नीति निर्माण प्रक्रम का विस्तृत अध्ययन । 
अयने पूर्व अनुभव की किन नीतियों, कार्यविधियों एवं तकनीकों ने सही या 
गलत ढंग से कार्य किया और एसा क्‍यों किया, इसके विश्लेषण द्वारा! 
प्राप्त उपयोगी सीख को एकत्रित और संगठित करने तथा किसे 
प्रक/र की नथी विचार धाराओं, साधनों एवं अंतद ष्टियों द्वारा वतमान 
पिछड़ेपन एवं कमियों को दूर किया जा सकता है, उन क्षमताओं का 
विकास करना इस अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। 


. 33. उच्चस्तर पर विभिन्न योग्यताओं और कोशलों के विकास के लिए एक एऐुसा वाता- 
वरण होना आवश्यक है जो आलोचनात्मक विच]णा में रुकावट न डाले तथा जो समस्या संमा- 
[न के लिए प्रेरक हो । आवश्यकता एक एसे पर्यावरण की है जहां कि वर्गीय दृष्टिकोणों ए 
अभिव त्षियों और विचारधाराओं के अधभ्यस्त प्रतिमानों की चनौती दी जाए तथः विचारों 
के मकत साहचय और कल्पना के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जाय। वरिष्ठ प्रवंध की 
तथारी के लिए वरिष्ठ प्रणासकों, राजनेतिक कार्यकर्ताओं, जन प्रतिनिधियों और विभिन्न 
विषयों के गण्यमान्य वथिद्वानों की घनिष्ठ पारस्परिक अनृक्तिया की भी आवश्यकता  होगी। 
. हम समझते हैं कि आत्मविकास के लिए एसा खुला वातावरण और पारस्परिक अनुक्रिया 

के अवभार व्यावसायिक संगठनों में ही प्राप्त हो सकते है। इसलिए हमारी दृष्टि में वरिष्ठ 
प्रबंध के लिए शिक्षा और तैयारी राजकीय संस्थानों को नहीं सौंपनी चाहिए। पुनः आधारिक 
पाठ्यक्रम और मध्य प्रबंध, जिनका सुझाव हमने पहले दिया है, को संगठित करने में ही 
राष्टीय प्रशासन अकादर्मी पर काफा कायभार हा जाएगा। द 

34. इसलिए हम सिफारिश करेंगे कि जिन व्यक्तियों को वरिष्ठ प्रबंध के लिए 

चना जाता है उन्हें उपरिलिखित कार्यक्रमों का अनुसरण करने के लिए व्यावसायिक संस्थानों 
से संबद्ध कर देना चाहिए। कार्यक्रम के भाग (क) के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान 
की सेवाएं और सविज्ञताएं काम में लायी जा सकती हैं। भाग (ख) को दूसरी व्यावसाथिक 
संस्थाओं में व्यवस्थित किया जा सकता है जेसे कि अहमदाबाद और कलकत्ता के प्रबंध 
6-8280/70....... ः 


व 


संस्थान, प्रशासकीय स्टाफ कालेज, एंदराबाद, आधिक उन्नति संस्थान आदि, जो है 
क्षेत्र में विशपज्ञ बनाते है जिसमें कि संबंधित अधिकारियों की रुची होगी। 
मस्िफारिश ; 

36 


हम सिफारिश करते है कि : 


() वरिष्ठ प्रबंध शिक्षा और तैयारी म्‌ख्यतः नीतिनिर्माण, कार्यक्रम बडे 
व्‌ निरीक्षण और समस्या क्षमाधान की और होनी चाहिए। इसे दो 
में विभाजित कर देना चाहिए : (का) एक सामान्य अध्कई 
दिगूविन्यास और उनके साथ-साथ समह चर्चाएँ, विचार गोण्पि 
अभिषद भी हों; (ख) नोति समस्याओं के एक वर्ग के रिंग 


अध्ययन' अथवा प्रशासकीय कार्य-कलापों के एक खंड या क्षेत्र का गह 
तीतिनिर्माण प्रक्रमों का विस्तत अध्ययन । 


नी 


(2) वरिष्ठ प्रबंध के लिए चने गए व्यक्तियों को उच्च अध्ययन के का्यक्रों 
जारी रखने के लिए व्यावसाधिक संस्थाओं से संबंध कर देना चाहिए। 


कार्यक्रम के भाग (क) का प्रबंध भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की सहक 
से किथा जा सकता है, और भाग (ख) दूसरी संस्थाओं में जैसे 8. 


अहमदाबाद और कलकत्ता के प्रबंध संस्थान, प्रशासकीय स्टाफ वे 
हैदराबाद, आथिक उन्नति संस्थान आदि जोकि उस क्षेत्र में किए ः 


बनाते हू' जिसमें कि संबंधित अधिकारियों की रुचि होगी। 





पनश्चर्या पाठ्यक्रम 


35. पिछले दशक में पुन्रश्चर्या प्रशिक्षण के अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। 
296]-05 के दौरान, विभिन्न सेवाओं के 8 से 2 साल तक की सेवा वाले अधिकारों 
के लिए, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने 5-6 सप्ताहों वाले पांच पुनएंचर्या पाठ्यक्रमों को पंगलि 
किया था। इस कार्यक्रम को अनेक कारणों से जितमें आवास की कभी भी एक थी, स्थगि 
हज वाओं के ऊपर पर बह से प्रशासन के लिए आर्थिक निर्ययकरण और आधरित 
. कहायताओं के ऊपर पुनश्चयं पाद्यक्रमों को संगठित करके पुनः चाल किया जा रहा है।| 

तकनीकी एवं गेरतकनीकी, दोनों तरह के वरिठ कार्मिकों के लिए रेलवे स्टाफ काहेब- 
.. पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के एक सुसंगठित कार्यक्रम का संचालन करता है। राष्ट्रीय पुल, 

अकादमी, 6 से 8 साल तक की सेवा वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विए. 
आओ कम 3 पेगठनः, करता. है। स्वास्थ्य, कृषि-प्रसार सामदायिक विताए 
आए सदा सता के क्षतों में बुत सी आयाव्सारिक पसथाएं (जैसे कि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासत _ 
और शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान और दें कुष्ठ मेहता सहकारिता _ 
प्रबंध संस्थापन, पूना) भी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाते हैं बेड ० 
... 36. प्रशासकीय स्टाफ कालेज, हैदराबाद, सरकारी छा 
कार्यकर्ताओं के लिए एक दस सप्ताह के कार्यक्रम और 2 ४ 00] क्र 28 
पर विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। हर साल केन्द्रीय सरकार के कुछ अधिकारियों 
को वरिष्ठ कार्यकर्ता - पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियक्त किया जाः जाता है। भा गय को के 
संस्था ने विगत कुछ वर्षों में केद्ध और. राज्यों दोनों 6 रतीय लोक प्रशा 
अनेक कार्यपालक.- विकास कार्यक्रमों का संगठन 


किया है : सरकारी अधिकारियों के लि ए 
सेवाओं के कुछ सिविल अधिकारियों को भी राष्ट्रीय है। सरकार कह प्रत्यंक वर्ष विभिर 


ला कालेज, नई दिल्‍ली और रक्षा 
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सेवा स्टाफ कालेज विलिगटन में भेजा जाता है। उच्च शिक्षा और प्रेक्षण के लिए वाह 
भेजने की विदेशी सहायता योजनाओं का भी सरकार लाभ उठाती है 


द 7. 966 में प्रावकलन - समिति ने प्रथम श्रे) की अखिल भारतीय एवं केद्वीय 
सेवाओं के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की वर्तमान योजना को एक अधिक व्यवस्थित 
आधार पर बनाने पर विशेष बल दिया था। पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को दो मख्य वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता न 
() जो तकनीकी और कार्बात्मक ज्ञान को वृद्धि के लिए बनाए गए हैं, और 
प्रबंधकीय, समस्या समाधान ओर नीतिनिर्माण की योग्यताओं और कौशलों को उद्चत 
के पाठ्यक्रम । हम आग्रह करेंगे कि सरकार की प्रशिक्षण नीति के विवरण (ऊपर पे 
देखिए ) में पुतश्चर्याओं के संगठन के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन करना चाहिए। विचार गो 
और सम्मेलनों में भाग लेने से भी प्रशिक्षण प्राप्त होता है। यहां भी कुछ मानकों कहे 
निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के भाग लेने के अवसर आवश्यक 
से अधिक न हो जायें या उन लोगों को यह सुविधा न मिल सके जिर में इसक्री 
आवश्यकता है। इसके बाद, प्रत्येक कार्यात्मक सेवा समूह के लिए संवर्ग का प्रशासन करते 
वाले प्राधिकारी को एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का कार्यक्रम बनाना चाहिए। बह आवश्यक 
होगा कि प्रत्येक पुनश्चर्या पाठयक्रम को अवधि और उसके स्वरूप का वास्तविक आवश्यकताओं 
. और विकसित होनेवाली करियर विकास योजना से संबंध स्थापित कर दिया जाए । 


लॉ हर हित कि तप कस्कक 
ल्‍ कान हु 
3 नेनी | 44.....००* 


१] 
ख्न्न्न्फु $ 


| 
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हम सिफारिश करते हें 


प्रत्येक कार्यात्मक सेवासमह के लिए वर्ग का प्रशासन करनेवाले प्राध्रिक 
पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें कि वास्तविक 
आवश्यकताओं और विकसित होनेवाली करियर विक्रास योजनाओं को 
ध्यान में रखा जाय । 


त्‌ उय एवं चतर्थ श्रेणी के कार्मिकों का प्रशिक्षण 


. 38. केन्द्रीय शासन कार्मिकों में 98 प्रतिशत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कमंचारी है । मोटे 
वौर पर यह आँका गया है कि तत्तीय्न श्रेणी के लगभग 70 प्रतिशत और चतुथ श्रेणी के 90 प्रतिशत 
कामिक इस समय अप्रशिक्षित है । 


39. ततीय श्रेणी के कर्मचारी, जिनका कार्य मृख्यतः: नेमित्तिक प्रकार का होता है, वास्तव 
में, संबन्धित क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में बहुत सहायता देते हे। समय-समय 
पर उनमें से बहतों को कई मामलों पर एसे निर्णय लेने पड़ते ह॑ जो कि वसे तो बहुत 
नहीं है परन्तु नागरिक की दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं । बहुत से चतुथ श्रेणी के कामिक भी 

नागरिकों के सम्पक में आते है । 


कामिकों के कुछ वर्गों को छोड़कर इस समय प्रशिक्षण के लिये न तो कोई स्पष्ट समग्र नोति 

है और न ही कोई विस्तृत कार्यक्रम । इस लिए हम सिफारिश करेंगे कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 
कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं एवं वर्तेमान प्राप्य सुविधाओं की समोक्षा' की जाय 
और कार्मिक की इन श्रेणीयों के उन्नत प्रशिक्षण के लिए एक प्रावस्थावद्ध कार्यक्रम (फेजूड 
प्रोग्राम) बलाया जाय । ऐसे प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल कार्यकौशल को उन्नत करना ही नहीं होना 


/6 


चाहिये बल्कि जनता के प्रति उचित अभिवृत्तियों का विकास करता भी होना जाई 
आधारित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सही मूल्यों और अभिवृत्तियों को बनाने तथा ग्बेक् 
को विकसित करने पर विशेष बल देने की सिफारिशें हम पहले वार चुके हैं। वे इसी परगः 
इस स्थिति में भी लागू होती है ः 
 सिफाश्शि : 
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हम सिफारिश करते है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये झः 
उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं और वास्तविक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की ऊृः. 
की जाथ तथा कार्मिकों की इन श्रेणियों के लिये एक प्रोस्तत प्रशिक्षण का प्राक् 
बद्ध कार्यक्रम बनाया जाथ । इस प्रशिक्षण का उददेश्य केवल कार्यकौशलों को #. 


करता ही नहीं बल्कि जनता के प्रति उचित अभिवृत्तियों का विकास करता प्रो 
चाहिए । द : 


प्रशिक्षण विधियां और तकनीक 


40. किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभाविता बहुत कुछ सही विधियों और तकतो _ 

के चयन पर निर्भर करती है। ज्ञानवृद्धि के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि उपयुक्त होती 
.. सस्मया समाधान और निर्णयकरण योग्यताओं को बढ़ाने के लिए समूह वाद-विवाद, अभिषदय 
स्थिति अध्ययन अधिक उपयुक्त होते है। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जस। संस्थाओं का यहू बड़. 
. हैं कि यदि अतिथि वक्ता प्रशिक्षण स्थान पर ठहरे और वे प्रशिक्षणा्ियों के छोटे सुविधाक 
.. वाद-विवाद समूहों से बातचीत करें तो अधिक लाभ प्राप्त होगा । हे 


._. 47. हाल के वर्षों में समूह वाद-विवादों और अभिषदों का प्रयोग बढ़ गया है। प्रगः- 
. स्थितियों में कार्यकारी लेखों (विंग पेपसे) के निम्न कोटि का होने, उन्हें समय पर किए 
. न कर पाने और चर्चा का ठीक प्रकार से दिशा निर्देशन' न किये जाने के कारण उनकी उपयोग 
है 42% जाती है। अभिषद विधि केवल उन्हीं जगहों पर प्रभावी पायी गयी है जहाँ कि प्रक्ति 
. णाथियां को पहले से ही कुछ हद तक व्यावहारिक प्रशासकीय अन भव है | प्रशासकीय प्रक्रमर 
: पथ्यपृर्ण ढंग से समझने और समस्या-समाधान कौशलों और नीति अन्त ष्टियों को बढ़ाने को दूह 
से केस विधि (केस मंथड) में बहुत सामथथ्य है लेकिन लोक सेवाओं के लिए इसका उपयोग गा 
ही कभी किया जाता है। कुछ केसों का दुष्टांत कभी-कभी किया जाता है परल्तु उन्हें लिखित के 
. विषय वस्तु के रूप में विकसित करने का बहुत कम प्रयत्न किया गया है। भारतीय लोकप्रणाक- 
पोज कक में अनेक केस अध्ययनों को विकसित किया है परन्तु उनका अभी तक प्रशिक्ष 

... ने कुछ केस पुस्तकों को प्रकाशित किया है परन्तु यह केस अधिकतर 


रे 8 न्यु यह केस अधिकतर औद्योगिक प्रशासन की समस्या: 
से सम्बन्धित हैं ॥ कम । 









५ 42: क्षेत्र निरिक्षण और कार्य के व्यावहारिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम अधिकतर प्रथा 
द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए हैं परन्‍्तु क्षेत्र परियों जना समनदेशन और अनुसंधान व 
... सर्वेक्षण रिपोर्टो का लेखन कम प्रचलित है। पा का उचित उपयोग प्रशिक्षण की प्रभाविता को बहा 

. में काफी हृदतक सहायता कर सकता है। अशिक्ष विधियों और तकनीकों का सही उपयोग 
_, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें केक्रीय मशिक्षण पर अवश्य ही पहल करनी चाहिए औ 
उपयोगी सहायता देनी चाहिए। विभिन्न प्रशिक्षण विधियों पर उपयकक्‍त अनसंधान और तकतीगों 
. के प्रयोगीकरण को व्यवस्था इस प्रभाग को करनी चाहिए। . 















47 


33. केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रभाग को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक संगठना द्वारा 
अशिक्षण विषयों के विकास के एक विस्तृत कार्यक्रम को भी बढ़ावा देना चाहिये । इस कार्यक्रत 
शासन के विभिन्न पहलुओं पर केस समूहों की तैयारी को उच्च अग्नता देता भा हिए | इस समय 


में प्र 
क्ेसों का अमाव अमिषदों, गोलमेजों, विचार-गोष्ठियों और सम्मेलनों की चचाओ से पु लाभ 


उठाने में एक बहुत बड़! बाद्या हुं। 


ेप्मस 


- 
अल 
हि जम 


डक 
3, ० ते 


सिफारिश : 
39 
व्म सिफारिश करते हैं कि केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रभाग विभिन्न प्रशिक्षण विधियों पर 
उपयक्त अनुसंधान और तकनीकों के प्रयोगीकरण की व्ययवस्था करे । इसे प्रशिक्षण 
सामग्रियों के विकास को भी प्रोत्साहन देना चाहिए । 











आअठवां अध्याय 
पदोन्नति नीति 


. कामिक प्रबंध के एक बाग में भर्ती, प्रवरण, प्रशिक्षण और स्थायत तया दुसरे भाग में वउकितयों 
के वास्तविक निश्यादन' का आकलत और उतके क्रमिक व उचित उद्नति आते है । 


2. इससे हमें पदोन्नति संबंधी एक ठोत नीति की आवश्यकताओं पर विचार करने की प्रेस्ण 
। है । हाल के समय में योग्य व्य क्तयों में सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों की परदेन्नति और गण- 
व्यक्तिनिष्ठता को यदि निकालने का नहीं तो, कम से कम करने के, प्रथत्त करिए गए 
मी तक इस विषय में नीति ह्वितोय वेतन आयोग को शिफारिश पर आधारित थी जिसके 
वेल कमंचारियों के निष्पादन को पांच श्रेणियों में वाट! जाता चहिए--उत्कृष्ट, अत्यन्षम 
धारण और निक्षप्ट । इन श्रेणियों को दिया गया साप क्षितम टदेत्व सवाआ क वर्भिन्न 
अलग अलग है । उदाहरणतः: तृतीय और चतुर्थ श्रेगोथ्रों की सेवाओं में परदोन्नवियों का 
| वरीयता होती है बशतें कि अथोग्य व्यक्तियों को छोड़ दिए जाय या फिर निम्नतम 
सोर्टी को पूरा कर देने पर वरीयता होती है । तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति 
गणावगण को अपेक्षाक्ृत महत्व दिया जाता है । द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदो ब्वति 
लिए गणावगण की श्रेणियों--उत्क्ृष्ट, अत्यत्तम, और उत्तम--के बीच के अंतर पर विचार करने 
की जाती है । 


पल कि 


] (|, न्जा) जी 
ह] बडा 
च्ज्नड़े 4. 

कि 


| 
हर 
न |॥ 

हक 
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“| है 


ह | ़ ५ हैक न 2] ८] 
अमर कक हि “| , हय 
दर )| न -+६ - 

गे 
ल्न््पी | 8 | 


3. चतुर्य श्रेणी से तृतीय श्रेगी में या तृतीय श्रेगी के ही अंतर्गत एक ग्रेड से उच्चतर में पदोन्नति 
प्रचलित प्रथा इस समय अलग-अलग विभागों में अलग अलग हैं । यह वाछतीय होगा कि एक 
में एक एक स्षमान प्रथा हो । पदोन्नति के लिए गण।वगण का मल्यांकन करने के लिए 

भी विभागीय पदोन्नति समितियां नहीं हैं वहां उनका गठत किया जाना चाहिए ।१म 
कि नियमित रूप से बतायी गयी विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा की गई पदोनतियाँ 
सपदा करेंगी। समिति के सदस्यों में से एक को उस विज्ञाग का एक अधिकारी होना 


प्र 
चाहिए जिससे कि पदोन्नतियों पंबंधित नहीं है । विभागीय पदो ब्ति समिति का अध्यक्ष पर्याप्त 


सचिव या ए० एस ० अ(६ई० से एस० आअ।ई० की पदोब्ति के लिए विभाग के उपाध्यक्ष से अध्यक्ष तक 

जसे उप-महानिरीक्षक । 

सिफारिशि : 

40 
हम सिफारिश करते हैं कि मंबंधित व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए गणावशर्णों का मूल्या- 
कन करने के लिए जहां कहीं विभागी4 पदोचति समितियां नहीं है वहां वे बनायी जांय । 
विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष पर्याव्त उच्चस्तर का एक अधिकारी होता चाहिए 
समिति के सदस्यों में से एक की उस विभाग का अविकारी होता चाहिए जिससे पदोन- 
तयां संबंधित नहीं हैं । 


निष्पादन अभिलेखे 
4. आजकल गोवनीय॑ रिपोर्ट जिन विधियों और भावनाओं के साथ लिखें 
वे मनुष्य और उसके गुणों पर नौकरी और इसके निष्पादन की अपेक्षा अधिक बल देते है । पदोन्नति 
के लिए अभ्याथियों के गूणावग्‌ण आकलन में गोपनीय रिपोर्टो का निर्णयात्मक योगदान होता है । 


[#३। 


ती है, उनमें 
] 


79 


ति 


द्वितीय बेन आयोग ते उल्लेख किया था हि गोपनीय शियोर्टों की सानो ननाओं में एव उस. 
ओर अध्पपष्ट होना तथा बद्धि और उच्प गणों का कोई नि 


आपलन न होना था । 
रिपो्दी के लेखन पर समय समय पर दिए जाने पाले उनदेओं के उपरांत भी इस वरेपेक 
कमबारियों में अवंतोप है । हम सुलान देगे [ गोवनोथ स्पोर्टों के लि। ओर उसेफ 
की वतंमान पद्धति को उन्नन करते है; लि। निभ्म लिखिल पद उश जाएं । ० 


चुन 


५8 


(क ) प्रत्यक वर्ष के अंत में दिस बाग सा शी की रिपोर्ट दी गए हो बह अपने किए दा क 
एक संक्षिप्त सार, जो कि तीन सौ शबदों से जधिक ने हो, पस्मुत करे जिसमें की वह अपर है 
उपलब्धियों का उल्लेख करें । इस भार की स्पोर्ड * नखन वाले अधिकारी कोफ़ 
आया जाए तथा इसे गोपनीय श्थोर्ट भें शामिल किया जाये । अपना निर्णय देते पस्य है. 
लिखने वाले अधिकारी को उत्त सार का यान स्यता साहिए तथा जपने टीका और गए 
बाद पृण अभिलेद को दूसरे उच्च अधिकारी, अर्थात, पनरक्षण अधिकारी को दे देवा 
पुनरीक्षण अधिकारी को अ 


पी टीका को, यदि कोर् हो तो, जोड़ देना चाहिए तथा ग्रेडिएर्भक 
चाहिए |. 


(ख) द्वितीय वेतन आयोग ने पद्येश्नति वा लिए चयन-क्षेत्र को उल्कप्ट, अत्यत्तम बरक 
... तक सीमित कर दिया था और इस प्रकार जो लोग 'भसाधघारण' और /निक्ष्ट' निर्धारिकिः 
..* उन्हें छोड़ दिया गया था। कुछ श्रेणियों के लिए सरवीर ने हाल में इन ग्रेंडेशनों को आते ४ 
.. संशोधन किया है । नवीनतम सरकारी अनुदेशों के अनुसार अवरभचिव और उससे आर. 
.. स्तर के सचिवालय अधिकारियों की गप्त रिपोर्टों को लिखते समय केवल तीच ग्रेडेशनों अर्थात्‌ ९. 
हो योग्य, अभी पदोन्नति के 
,..._ बात का संकेत देना है 


योग्य नहीं और “पदोन्नति के अथोग्य' को बनाया है। पुर. 
जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी गई है उसके वास कोई एसी हक. 
ता है जिसके आधार पर 


३३० वह बिनपारं। पदोश्नति का हकदार हो सके | इसलिए वायेहय रेगे। 
द हे हे का सख्या पुराने पाच स अब चारकर दी गई है । हमें यह जानकार हे हे कि शारकार न एप कि | 
पल जिसके जो कि बहुत कुछ हमारे अध्ययन दल (एन) द्वारा की गई सिका रिश से मिलता बुत 
हक है गण. नाव प्रडशनों की पद्धति को बदलकर तीन कर देने--अर्थात्‌ () बिनपार। पदों 
हट पंदोनेति ५2) ऐप प्‌ अभी पदोन्नति के योग्य नहीं' करी गा है है 
सदव के लिए पदोन्नति पर स्थोर्य हम पा हे करते ह कि किसी को भी हे भावत हा 
3 5 कद दोकधि हिए 2 आप हिप से पदोन्नति के अयोग्य' के रूप में फतवा दे दिया गया है। 
ही सा न उन लोगों के लिए होगा जो कि समीक्षाधीन बर्ष के निष्पादतों: 
. द्वारा सुझाए गए इन तीन ग्रेट को. है। इसलिए हम सिफारिश करेंगे कि अध्ययन दल | द 
ह 8॥॥ न किया | ग्य़ ह 
पदोन्नति के योग्य” और (3) ब लत के बोड 20208 पदोन्नति के बोग्य , । 8. 




















: (ग) ग्रेंडिग की नई पद्धति में केवल 
और पदोन्नति के योग्य' में जित की भ्रेडिंग 
एक ही स्तर पर सिविल सेवाओं के किर्स 

विनपारी पदोन्नति के योग्य हैँ उनका प्रतिशत 
ग्रेड अत्यंत उदारतापुवंक दिया जाता है अ 
 देंग कि किसी कायलिय या संगठन में एक ही 
में मोट तौर पर केवल पांच से दस प्रतिशत को 
(निश्चय ही विशेष परिस्थितियों में इसके अपवाद 
के समय॑न में उत्कृष्ट कार्य का सुस्पष्ट उल्लेख क 


| अर्थात्‌ 'बिनपारी पदोन्नति के यौग ॥| 
पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा | । 

ती लोग वास्तव में उत्कृष्ट हैं और. 
समझते है कि इस समय उत्कृष्ट : 
मिल जाता है । हम सुना 
भाव के कार्य में रत कर्मचारियों 
के योग्य' ग्रेड दिया जाये ।. 
पदोन्नति के योग्य ग्रंड 


8] 








(ब) वर्ष के दौरान किए गए अच्छे कार्य की सराहता फाइल पर अथवा दौरा था लिर- 
क्षय टिप्पणो के द्वारा का जानो चार संबंधित कर्मचारी को इस बातों को अपने झा में 
लिखने की अनुमति मिलनी चाहिए । 

(5) ऊपर दिये गय सुझाव से बह सुनिश्चित हो सगा कि अपने निष्पादन हे बारे में 
व्यक्ति विशेष पे निजी अनुमानों को गुप्त रिपोर्ट में लिखा जाएगा । बहू की समान 
रूप से महत्वपूर्ण है कि इसमें उसके उच्च अधिकारी द्वारा बिना हिचकिवाहट के और 
नप्ठायूर्वक दिया गया निजद्र भी हे गा। यह स्पष्ट रूप से पाया गया है लि रिपोर्ट 
लिखने वाले अधिका री अपने मा देता कंबारे में प्रतिकूल अभ्युक्तिया लिखने के आनिच्छुक 
होते हैं क्योकि इस तरह की अच्युक्ततियाँ संबंधित व्यक्ति कों सुचित करने की आइम्यकता 
होती हैतवा उत्तके प्रतिनिधित्व में उन्हें इनकी सफाई देने के लिए कहा जाता है और 
प्रायः विपरीत अध्यक्तियों की सूचता रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के प्रति शिक्ष/यत 
का कारण बन जाती है । इस अप्रिय भावना को टालने के लिए रिपोर्ट लिखने वाला अधिआारी 


अक्सर न्यायो चित प्रतिकल भ्यक्तियों का भा नहा लिखत | ॥। यद्न वात क्षत्र कायलया का! अपना 


को दूर करने की आवश्यकता है। हम समझते हे कि यदि जैसा कि हमने सुझाव दिय। है स्वयं कनंत्रारी 
को सुअवसर पर दे दिया जाता है अर्थात्‌ कर्मच।री अपने निष्पादन का विवरण स्वयं हो लिख 
और प्रतिकल अभ्यक्तियों के लिए समीक्षा अधिकारी द्वारा एक तात्कालिक समीक्षा की व्य 
हो तो प्रतिकल अभ्युक्तियों का सुचना देना आवश्यक नहीं होनी चाहिए । सभी अधिकारी प्रतिकल 
अभ्य क्तियों को देखेंगा और रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के साथ साथ यदि आवश्यक ह आ तो जिन 
अधिकारी की रिपोर्ट लिखी गई है उससे भी विचार-विमर्श करके ययानूसार या तो अच्यक्र्तियों 
की पुष्टि करेगा या उनमें उपथुक्त संशोधन करेगा । हम समझते हें कि इस क्रियाविधि के द्वारा य 
बात सुनिश्चित हो जाएगी कि सरकारी कमचारी के निष्पादन निर्धारण के समय और वाद ने उत्त 
पदोन्नति के प्रयोजन के लिए पिछले (वर्षो) में किए गए कार्य के निष्पादन निर्धारण के समय अ 
कल और प्रतिकल दोनों ही तरह की अभ्यक्तियां उपलबध होंगी । एसा करने से रिपोर्ट | 
वाले अधिकार द्वारा कमंचारी के संबंध में अनूचित या पूर्वाग्नही रिपोर्ट देने की से मावनाएं 
समाप्त हो जाएंगी । यह एसी परिस्थिति है जिसके विरुद्ध सरकारी कर्मचारी को सुरक्षित 
रहने का अधिकार है । 
. (च) वा्धिक रिपोर्ट को साल के अंदर कर्मचारी के निष्पादन पर प्रकाश डालने वाले प्रलेख 
के रूप में हमारे इस नय दृष्टिकोग के संदर्भ में हम सिफारिश करते हे कि रिपोर्ट 
“रिपोर्ट' के बजाय “निष्पादन रिपोर्ट' कहा जाय । 

. (छ) पदोन्नति के लिए किसी अधिकारी की उपथृक्तता को विचारते समय उसके गृप्द रिपोर्टो 
में लिखी हुई प्रतिकल अष्य क्तियों को एक यथार्थ दृष्टिकोण से लेने की आवश्यकता है । चरित्र 
की कमियों अथवा नैतिक श्रष्टता पर प्रतिकल अभ्यक्ति निश्चय ही किसी अधिकारी को पदोन्नति 
के लिए अथोग्य बना देगी । इसी प्रकार अदक्षता, अकर्मण्यता आदि को प्रदर्शित करने बालों 
-अभ्युक्तियों का भी यही परिणाम होगा | लेकिन यदि किसी कर्मचारी के संबंध में रिकाड अन्य दृष्टियों 
से इतना अच्छा है कि इनके प्रकाश में उत्की पदोन्नति होनी चाहिए, तो चरित्र और नेतिक अ्प्याचा 
को छोड़कर किसी और छोटी-मोटी प्रतिकूल अभ्युक्ति को अधिक्रमण का कारण नहीं बनाना आहिए 


पक 
हर कि 


हक 


धूल 


ज्न्क् 
रै 

के है। 
अं, ५, | कक 


कस्हन्न 


ऑरसतन्‍- 


ले व 


कहने की आवश्यकता नहीं कि जहां गृणावगण बराबर हो वहां वरिष्ठता पदोन्नति के लिए निर्णायक 
होगी । 
सिफारिश : 
हाल बुए | 
हम यह सिफारिश करते हू कि :-- 
(4) प्रत्येक वर्ष के अंत में जिसकी रिपोर्ट लिखी जानेवाली हैं उस कम चार को अपने 
द्वारा किए गए कार्य का एक संक्षित्प विवरण, जो कि तीन सौ शबूदों से अधि 


जा दण- 
कक 
झह 


हैं, देना चाहिए जिससे बह अपने। विशेष उपलब्धि के दर्णाए 
रियोर्ट लिखने बाल अधिकारों को दे सना चाहिए तथा उसे गोजी4॥: 
का अग बता देता सस्ता | अपना निजी निर्णय द्ेसे समय रिपोर्ट किए 
अधिकारी को सपर सदक्षप को ध्यान में रख जा।हए तथा अपनी टी 
पउचातु पुरे अभिलेख को जल उठ्त अधिकारों अर्थात्‌, समीक्षा भक्षा| 
“प्तुत कर देना चाह्चि। | तमाक्षा-अधिका रो को अपने टोकाओं जे 
हीं ती, इसमें जोड़ देता चा।>7 वा गरधडिग भी करना चाहिए 


(2) गोपनीय श्पि८ 7 ग्रढीो की संख्या कम करके तीन कर देनी चाह्नि | 

क्‍ विनपारी पदोश्नति के योग्य (2) पदोन्नति के योग्य (3) अभी पो/ 
योग्य' नहीं । पद) ब्ॉति के लिए अप तय जेसी किसी श्रेणी की आग 

. नहीं है 


भा 


(3) किसी फीयलिय या संगठन में समान प्रति और समान स्तर पर कागक 
केमचारियों में से साम। गये: केबल पांच से दस प्रतिशत को है। बिनपारी । 


ति के योग्य ' ग्रेड देना चाद्ठिए | इस स्रे डिंग के समर्थन में किए गए े 
के।य का सुस्पष्ट उल्लेख करना चाहिए 


(4) किसी कर्मचारी को प्रतिकूल अध्यक्ि 
याद प्रतिकल अध्य' वतयों को दर्ज कि 

. उन्हे रिपोर्ट लि 
0) जिस अधिकारी की रिपो, 
गुत्तार॒या तो 3 भयक्तियों की 


क्‍ (5) वाषिक रिपो्े को “गोपनी | 
... द्वितोय श्रेणी से प्रथम श्रेणो 


तीं नीतियों के सबंध में बात करते समय ह मने सिफारिश की थी कि द्वितीय हक 
पाई णी. संवर्ग में“ पदोत्त ति के मासलों में जहां कहीं पदोन्नति हार | 
की प्रतिशतता 40 से 


चोिक श म॑ हो वहां इस प्रतिशतता रा का 
है लक ५ फशकि- के न गा नदान्नति कोट वद्धि के साथ साथ पदोक्नति हे 5 
 कमय अियों : को मरने को. बह [न वि में गोबर करना चाहिए। 
संघ लोक सेवा अ' योग के एक सदस्य हा 
'+ जाता है जो कि अध्याियों के गणावगगोः ५ 
वी हैं। इस प्रयोजन के लिए चयन ' का क्षेत्र दर 
सीमित है। यह विधि जह। सर्वाधिक कर. 
-(आँ एस ठोक ही है) वहाँ यह 2. 
है अवर है लेकिन फिर भी बहुत योग! 
न सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए! हे 
गे विधि और शेष आधी को पर ८ 
में बैठ सकते है बशतें वे कम मे 
'चके हों और 'अभी पदोंब्रति 
थियों का अपने वि भाग के सके. 
किया जाय । लिखित परी# ३ 
य। श्रेणी गः में वे अध्या 
जो आवश्यक मानदण्डग 


ते भेजने की कोई आवश्यकता हर 
या गया है तो उस स्थिति में प्मीक्षाक्ति ' 
अधिकारी और उसके साथ-साथ यदि आवशा!ः ; 
लिखी गई है उससे भी विचार विभश करे । 
पुष्टि करेगा या उनमें उपयुक्त संशोधन के 


रिपोर्ट” के बदले “ निष्पादन रिपोर्ट कह 


भें पदोश्नत्ति के लिये परीक्षा 







. अध्यक्षता में) की सिफारिश के ञ| 
... ढनक गोपनीय रिपोट के 5 आधार पर 
.. रिक्तियों के एक नि धारित गणज 

. लागा में सर्वोत्तम भाव की 

. लोगों को पर्याप्त प्रेरणा नहीं देत 
.. ऐसे व्यक्तियों को ब्रणा देने के 
 चसाव देते हैँ कि प्राप्य रिच् क्तयों में से 
.. ह आवार पर भरा जाय । ह्वितीय श्र 

निर्धारित न्‍्य नतम वर्षों तक, जैसे 
योग्य नहीं की श्रेणी में न जख गए है 
में जान और साथ ही साय उनकी सामान्य बौद्धिक 
ऊ आधार पर अभ्याथियों को तीन श्रेणियों * 
होंगे जो आवश्यक मानदण्ड पर खरे नहीं 
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खरे होंगे और क में उत्कृष्ट लोग होंगे। मल्यांकन कठोर होना चाहिए और सामान्य 
में रखे गए व्यक्तियों का संख्या आवश्यक मानदण्ड प्राप्त किए लोगों के 0 प्रतिशत 
होता चाहिए । 


तः श्रण। के 


न 
से अधिक नहीं 


ः 6. अभ्यार्थियों के कार्यो निष्पादन को भी क' या ख' श्रेणीमें वांदना च हिए | श्रेणी ग 
. में कोई नहीं होगा क्योंकि जो लोग अभी पदोन्नति के योग्य नहीं श्रेणी में हें वे परीक्षा में नहीं बैठ 
. पाएंगे। इसके बाद अधिकारियों को तीन वर्गों में विभाजित करके एक अंतिम सूची निम्नलिखित 


. प्रकार से तेयार की जाय ++- 


प्रथम श्रेणी ह . वें लोग जिन्हें परीक्षा और निष्पादन ब्रेंडिः 
। दोनों में का मिला है।. 
द्ितीय श्रेणी. . । . वे लोग जिन्हें या तो परीक्षा में या निष्पादन 
ग्रेडिग में क' मिला है या/और दूसरे में ख 
मिला है। 
 बुतीय श्रेणी * ४ . वे लोग जिन्हें परीक्षा व निष्पादन ग्रेंडिग दोनों 
में खा मिला है । 


७०.०७ कान्मजमी! “मजॉजेचकी 


... अ्रत्यक श्रेणी में अधिकारियों को उनकी वरिप्ठता के अनुसार सुची बद्ध किया जाय । इसके वाद 
- पदान्नतियां इस सूची के अनुसार ही की जानी चाहिए। ऊपरवर्णित परीक्षा केवल वही आवश्यक 
. होगी जहां कि चयन के लिए काफी बड़ा क्षेत्र होगा। भर्ती और पदोन्नति कार्यक्रम की एक सुविच्ारित 
 जायाजना होनी चाहिए ताकि हर साल भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कई वर्षों तक एक 
जर्सी रहें । प्रत्येक अभ्यार्थी को परीक्षा में बैठने के केवल दो अवसर मिलने चाहिए। लेकिन थदि 
रिक्तियों की कमी के कारण प्रथम श्रेणी में रखे गए किसी अभ्यार्थी की पदोन्नति नहीं होती है 
- तो उसको अगले पदोचन्नति वर्ष के लिए और केवल उसी वर्ष के लिए, उस ग्रेंडिंग को आगे ले 
जाने की अनुमति मिलनी चाहिए । 


तिफारिश : 
. 432 
हम सिफारिश करते हें कि :- 


(4) अखिल भारनीय सेवाओं सहित प्रथम श्रेणी में पदोन्नति के लिए प्राप्य रिक्तियों 
में आधी को वर्तमान विधि तथा आधर्धी को परीक्षा के आधार पर भरा जाय । 
द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को इस परीक्षा में बंठने की अनमति दी जा सकते 
है बशरतें कि वे एक निर्धारित निम्ततम समय तक जेंसे कि पांच साल नौकर 

कर चूके हों और अभी पदोन्नति के योग्य नहीं श्रेणी में व रखे गय हों । 


(2) लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यार्ियों को त॑।न श्रेणीयों क' खा और ग॑ 

में बांद दिया जाय । श्रेणी ग' में वे लोग होंगे जो आवश्यक मानदण्ड 

पर खरे नहीं उतरे । ख' में आवश्यक मानदण्ड पर खरे उतरने वाले लोग होंगे 

और श्रेणी क' में उत्कृष्ट लोग होंगे। मल्यांकन कठोर होता चाहिए और सामान्यतः: 

श्रेणी क' में रखे गए व्यक्तियों की संख्या आवश्यक मानदण्ड पर खरे उतरे 
लोगों की संख्या के! दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए 
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(3) सभी अध्या्थि | के कार्य में | हपादन को भी क' था 'ख' श्रणी में बंक 
... चाहिए। इसके बाद तौन श्रेग: यों में विभाजित अधिकारियों की एक बकः. 
सुनी निम्नलिखित प्रकार से तैयार + जाय 
प्रथम श्रेणी ॥॒ «जिम लोगों ने परीक्षा और निष्प। दन ग्रेक्षि 
द में 'का प्राप्त किया है। हि 
द्वितीय श्रेणी * जिन लोगों ने दो ग्रेडिग-परीक्षा या निष्य 
में के किसी एक में 'क' और दूसरे मे 
क्‍ भाप्ल किया है । 
तृतीय श्रेणी +.. जिन लोगों ने परीक्षा व निष्पादन प्रडिग 
धर में 'ख प्राप्त किया । प्रत्यक श्रणो में 2] 
कारियों को उनकी बरिष्ठता के अवस रसूपीकू 
किया जाय । उसके बाद पदोच्नतियां इस 
के अनुसार ही की जाए। । 


.. (4) प्रत्येक अध्यार्थों को परीक्षा में बैठने के केवल दो अवसर मिलेंगे । तेकि 
यदि रिक्तियों को संख्या अपर्याप्त है तो जिस अध्यार्थी ने क' ग्रेडिंग प्राप्त हि ५ 
है और जिसकी पदोन्नति प्रथम श्रेणी में नहीं की गई है, उसको ग्रेडिंग पर करे ० 
केवल अगले पदोन्नति वष के लिए अमल किया जाये । 


3 7. द्वितीय श्रेणी से प्रथम शणी में पदोन्नति के लिय उपयुक्त योजन। के ग ण इस बात में निश्तिः ; 
.. है यह अपेक्षाकृत उन नथे अ धिकारि: । 


/  *औरुइसके यों को आगें बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा जो कि उ' । 
गा 5 का ताथ उन योग्य वरिष्ठ अ धिकारियों की भी उपेक्षा नहीं करेगा जो कि पदोन्नति . 
] । 





हा गा ए सप् । भैणी से द्वितीय श्रेणी में दन्ति का सवाल है, इसकी क्रियाविधि या 
हे करती ह जि ने भोग कम जगहों पर विभाग पदोन्नति समितियां उन लोगों में से वर ध 
हे -निश्नारि वा. परीक्षा पास की है। कुछअन्य विभागों में इस प्रयोजन के लिए विभागी।.. 
ह जिया ण्क हे व हे ५8 और स्पष्टत , | मान लिया गया है कि मामले की परिषि 

. जिन ज गहों पर इस 8 हों है और न ही आवश्यक । दम सुझाव देन है है. 
ह हु कझाए नर किट ति पा 
शत रिक्तियों को पूत्ति के लिए हंभारे 5 है है और चयन-क्षेत्र काफो बड़ी है वहां 50 
रश किए गए प्रकार की कोई परीक्षा ली बानी बाहिए यो पी में पदोनति के लिए हे ; 
वर्तमान विधि द्वारा की जानी चाहिए » चाहिए और शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों की १ 








सिफारिश : “775. 

43 न, 

मे सिफारिश करते है :_. 
तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के 

| ली जाती है और चयन 

के श्रयाजन के लिए हमारे हारा 

सिफारिश किए गए प्रकार कं 

की पूति वर्तमान विधि हे 





स्थिति में जहां इस समय परीक्षा नहीं 
हा 50 प्रतिशत रिक्तियों की पति 

सम श्रेणी में पदोन्नति के लिए * 
जाय और 50 प्रतिशत रिक्तियों । 


प्र 





85 


प्रथम अेणी सेवाओं (अखिल भारतीय सेवाओं सहित ) के बीच पदोन्नति जे 


9. चौथे अध्याय में जिस एकीक्वत ग्रेडिग वेतन संरचना पर हमने विचार किया है बदि उसे 
अपनाया जाता है तो प्रथम श्रेणी में विभागीय पदोन्नति समितियों के द्वारा पदोन्नति-विधि ३ इस 
तमय की अपेक्षा अधिक सी मा तक अपनाना पड़ेगा । प्रथम श्रेणी के वर्ग में समान वतन संरुच> 


में तन स्वर रखे गए हूँ, यथा, अवर, मध्य और वरिष्ठ तथा प्रत्येक में तीन ग्रेड है । पदोन्नति 


स्् पदोच्रति कक! 
क्रियाविधि निम्नलिखित तरह से होनी चाहिये :- 


() कार्यात्मक क्षेत्रों में अखिल भारतीय सेवाओं और प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय ने 
अवर और मध्य स्तरों पर एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति औपचारिक रूए 
गठित एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाय जिसकी अध्यक्षता संघ लोक 
सेवा आयोग का अध्यनज्षन या एक सदस्य करे | 


कक. 


(2) केद्वीय सचिवालय वो कार्यात्मक क्षेत्रों से वाह के प्रवरण के जि 
हम पहले ही तीसरे अध्याय में एक विधि बता चुके है जिसमें संघ लोक सेव! दायोग 
के सहयोग से एक परीक्षा लेना शामिल है । 


(3) मध्य स्तरों से उच्च स्तरों अर्थात्‌ कार्यात्मक क्षेत्र और साथ ही कार्यात्मक क्षेत्र से व ह्वर 
के वरिष्ठ प्रबंधकों को पदोन्नति एक समिति की सिफारिशों पर आधारित होनी च ह्िए 
जिसके सदस्य मंत्रिमंडल सचिव, कारमिक-विभाग का सचिव और एक वरिष्ठ सचिव 
होना चाहिए । 


सिफारिश : 
44 
हम सिफारिश करते हे 


(१) कार्यात्मक क्षेत्रों में आखिल भारतीय सेवाओं और प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय 
सेवाओं में अवर और मध्य स्तरों पर एक ग्रड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति औप- 
चारिक रूप से गठित एक विभागीय पदोन्नति समितिद्वारा की जानी चाहि 
जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या एक सदस्य करे । 


(2) किसी विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र से बाहर के उप सचिव पदों के प्रवरण तीसरे 
अध्याय में दिए गए कंरियर-मध्य-प्रवरण विधि प्रक्रम पर आधारित होने 
चाहिए 


(3) मध्य स्तरों से उच्च स्तरों अर्थात्‌ कार्यात्मक क्षेत्र और साथ ही साथ कार्यात्मक 
ललेत्र से बाहर के वरिष्ठ प्रबंधकों की पदोन्नति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए 
जिसके सदस्य मंत्रिमंडल सचिव कामसिक-विभाग का सचिव और कोई एक वरिष्ठ 
सचिव होने चाहिए । 
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नवां अध्याय 
अधचरण ओर अनुशासन 


प्रशासन का सुचारू संचालन न केवल उसके कामिकों के सामथ्‌य पर वरन्‌ उनके उच्च 
बयक्तिक आचरण और अनुशासन के पालन पर भी निर्भर होता है।इस लिए यह आवश्यक 
है कि कार्यालय में उचित शिष्टाचार के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा वाली संहिता हो और 
जो भी इस संहिता का उल्लंघन करे उसको दण्ड देने की व्यवस्था हो । हिलाई और अदक्षता के 
लिए भी दण्ड का प्रबन्ध होना चाहिए । केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली में सरकारी 
. कर्मचारियों के लिए आचरण की एक संहिता निर्धारित की गई है। एक अन्य नियमावली अर्थात 
क्रेद्धीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमावली में सरकारी कर्मचारियों पर 
लगाये गए आरोपों की जांच करने और जिनके अपराध साबित हो च्‌के हैं उनको दण्ड देने की कार्य- 
विधि निर्धारित की गई है। केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमावनभी 
में विभिन्न प्रकार के दण्ड भी निर्धारित हँ जो प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा दिये जा सकते हैं । 
दण्डों के प्रति अपील करने की भी कार्य-विधि इनमें दी गई है । 


उपरोक्त नियमों की शक्ति का आधार संविधान की अनुच्छेद 309 का परंतुक है जिससे राष्ट्र- 
पृतिकों संघ की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा संबंधी शर्तों के विषय में नियम बनाने 
की शवित प्राप्त है । इसी अनुछेद के द्वारा राष्ट्रपति को ऐसी भर्ती और सेवा की शर्तों का विनियमन 
करने वाले कानूनों को पारित करने का अधिकार प्राप्त है इसलिए यह प्रश्न उठाया गया है कि क्‍या 
ये तियम तथा सेवा की अन्य शर्तों को उन्हीं के लिए विद्येषतः बने कानूनों के अंतर्गत जारी करना 
: चाहिए कि नहीं ? जब कि हमारे अध्ययन दल (एन) का मत है कि ऐसा कानून पास करना चाहिए, 
. परन्तु अध्ययन दल (पी) ने भर्ती के विषय में विचार करते समय इनके अधिनियमन के लिए एक 
पृथक अधिनियमन का विरोध किया है। हम दूसरे दल केदृष्टिकोण से कुछ सहमत हैं। यदि नौकरी की 
शर्तों का विनियमन विशेष कानूनों द्वारा किया जायगा तो इस प्रकार कुछ सीमा तक अनम्यता आ 
जायगी । निरन्तर परिवर्तनशील प्रशासनिक संदर्भ में अकसर ऐसे अवसर आयेंगे जिनमें सेवा की शर्तों 
में परिवर्तन करने होंगे । छोटे से छोटे परिवर्तन को संसद के समक्ष यदि अनुमोदनार्थ रखा जाए तो 
. पत्नी संबंधित व्यक्तियों को बहुत बिलंब' और असुविधा का सामना करना पड़ेगा। 
. संसद प्र पहले ही बहुत भार है और इससे उसका और अधिक समय लगेगा । इसलिए 
अध्ययन दल (पी ) के इस दृष्टिकोण से हम सहमत है और सिफारिश करते हैं कि राष्ट्रपति ही संविधान 
. से व्यूत्यन्न अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ये नियम बनाना जारी रखें। फिर भी, नियमों को 
.. संसद के सामने प्रस्तुत करना चाहिए । राज्यों में भी इसी के समान कार्य विधि अपनानी जानी 
चाहिए । 
. सफ़ारिश : 
45 
हम सिफ़ारिश करते हैं कि : 
संघ में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और अन्य शर्तों से संबंधित 
नियमों को राष्ट्रपति को संविधान से मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए बनाते 
रहना चाहिए। किन्तु इन नियमों को संसद्‌ के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। 
... राज्यों में भी इसी के समान कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए । 
. 3. अध्ययन दल (एन) ने सिविल सेवा विधेयक का एक मसौदा बनाया है। इस विधेयक 
.. का प्रयोजन अन्य बातों के स!थ साथ कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाना है। इसमें भारतीय 
.. दण्ड संहिता के सदृश ही व्यवस्था है। वर्तमान सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के उपबन्ध् 
का 89 
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3) 


भी उसमें सम्मिलित है। जबकि बताए जाने साल छग के जनसार कानून बचने के हम गई 
हे, अध्ययन दल द्वारा प्रस्तावित विवयदा दा साय हमारा सहः हीं है। एहली वात तो २: 
कि विधेयक को वाई उपबन्धों को तब तबा दागच्यित नहीं दिया जा सकता, जब तब कुछ गत रे. 
कारों को घटाने के लिए संविधान की तारा 53 हा संशोचन ने विया जाय । हम यह भी देखते 
भारतीय दण्ड संहिता ॥ उपबन्धरों को प्रस्थाबित विधेगक में सम्मिलित करने से कोई जब ! 
कार्य सिद्ध नहीं होता है । श्श्वित लेने वाले था अनु खिल प्रभाव अथवा दवाव का प्रयोग करने दे 
क्‍ ले थाले उपबनच्धों की बजाय भारतीय दण्ड ब्रेक 
- की ऋमश: घारा 6। और ॥63 के अच्तगत दारवाएं को जा सकते है । सरफार। दार्यतगं 
सुव्यवस्थित और शान्तिपूर्ण कार्य संचालम में बःबा आालने याले प्रदर्शन जेंस। अनुगासवहीनता 
विरूद्ध कारवाई दारते के लिये भी उचित व्यवस्था होनी बा हिये। इस प्रयोजन के लय यह आक 
होगा कि ऐसे प्रदर्शनों को, जो व्यवस्था ओर भा 
कर दिया जाय। इसी प्रकार हड़ताल को मभो दण्डनीय उानतों अपराजण घोषित किया 
 चाहिए। इस लिये हमारे बिचार में यह पर्याप्त है कि ऐसा कानूल बनाया जाय जिसमें ऐसे श 
राधों का उल्लेख हो और उनके लिये दण्ड सिर्धारित हो । सर॥ई। दर चरण या अदक्षता के 
मामलों के लिय विद्यमाव आचरण नियमावली को जहां जहां आवश्यकाया पड़े उचित रूप से विस 
. करके काम चल जायेगा । आचरण नियमों 


- अंग बारने बाले दायिबालाप, जिनका हे) 

पद्च्यति, सेवा से निकालना, बेतनवद्धि रोकना इत्यादि होता है, विभागीय दागंवाही की पंत 
_ में रहेंगे। यह आवश्यक नहीं होगा कि विभागीय प्राधिदारियों हारा विभागीय आंच करे के 
.. दण्ड देने के लिये विशेष कानन पारित किया पाए । 


जग ग्ण्त हछ, + गत्न। अपराध पा 


हड़तालें 


4. सरकारी कर्मचारी आचरण तियमों में से एक नियम प्रदर्शनों और हड़तालों: 
- सम्बन्धित है। इस नियम के उस भाग का जो प्रदर्शनों से सम्बन्धित है, उस समय संशोधन किया गा! 


.. था जब उसको मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय हवार। संविधान के अनच्छेद 9 के अन्तर्गत 
बाह्य घोधित कर दिया गया था 


प्रदर्शनों के विषय में हम आगे के पैरग्र/फ में बतायेंगे । कई 
.. पर यह ध्यान देना पर्याप्त होगा कि उपरीवत नियम पर बिहार राज्य बनाम कामेश्वर प्रसाद 
.. मासले में पर निर्णय में (ए० आई० आर० 962 एस० सी ० आर० , 66) सर्वोच्च न्याय 
का के दूसरे भाग की विधि मान्यता को यथावत रखा | नियम' के इस भाग के अनसार ओद्योगि 
विवाद अधिनियम द्वारा न नियंत्रित होने वाले सरकारी कर्मचारियों को हडताल करन! निषेध है 
. अपने सुचिल्तित विचार में हम यह कहना चाहते है कि सरकारी विभागों में हड़तालों का को 
स्थान नहीं हैं । सरकारी कर्मचारी का समाज में एक विशेष स्थान होत! है और सरकारी तंत्र त५ 
. अज्ञासन का बह एक भाग होता है। कर्मचारी के निरन्तर और दक्षता पूर्वक कार्य करने पर सम 
का दित और अस्तित्व निर्मर होता है।  कर्मचारिय किन्‍्हीं परिस्थितियों में कार्य कर २ 
. हो उसके काय और आचरण का लोगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस कारण उसको समाज 
एक अधिकारपूर्ण स्थान और शक्ति मिलती है तथा वह उनसे आदर प्राप्त करने का अधिकार? 
जाता है। फलत: समाज उससे यह ठीक ही आशा कर सकता है कि बदले में वह एक आददो वगरि 
जँसा व्यवह्टार करे और अपने किसी भी : व्यवहार के कल्याण को खतरे में न डाले 
आजकल जबकि सरकार के कार्यों का वि प्रभाव पड़ता है उनके थोड़ी अवधि 
लिये भी बन्द होने से समाज को व्यापक परेशानी किसी भी सरकारी कर्मच 
को व्यक्तिगत या सरकारी कमंचारियों के समूह ४ कोई पका विकॉये्त 
उसको दूर करने के लिए बात चीत के द्वारा हेल करते उचित पक हल 
करना चाहिए और किसी भी हालत में जोर-ज नहीं करना चाहिये जि 
होता > उसके मस्तिष्क स्‌यह स्पष्ट होना चाहिए कि कक किसी कर प्राप्ति के लिये ड्त! 
का आश्रय लेने की विधि उसके लिए खुली नहीं है। यह ब 3 


“अच्छी तरह से डाल 
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लय घरक र। 28 से भर्ती पट ने के समय ्‌े सत्र संत्य(।लप्ठ बापण। कारत। न लय क्षि बह हु इताल 
आश्रय नहीं लगा। यद्य पिः आचरण नियत बल! क॑ अपसार उ सास इस। मांग की आशा को 5 ती 
तैतबाधि सरकः पे सेवः में भर्ती होने के संभव ऑपचा।रिक घोषणा करते के मन (वैज्ञानिक प्रभाव 


का अत्यन्त लाभ होगा । 


. 5. आचरण नियमावली मे हड़तालों के निषेध से इत तियमों का उल्लंघन कंरने वाले 
बिके विरुद्ध विभागीय का्यवाई की जा सकता है । री विभाग में हड़ताल एक गंभ 


आमता है, इसलिये इसका कानूनी तौर पर दश्डनीय होना आवध्यंक है । फलत: १४ अनिवार्य सेवा 
 बनरक्षण अधिनियम 968 का स्वागत करते हैं जो सरकार को अनिवाय॑ सेवाओं में हडतालों 
का मियेध करने का अधिकार देत। हैं और हड़तालों में भाग लेने या भड़काने तथा हड़तालों के लि 


बन की व्यवस्था करते वाले व्यक्तियों को दण्ड देने को व्यवस्था करता है । 


_ सिक्रारिश : 
.. 46 क्‍ 
धब्म सिफारिश करते हे कि 


 (॥) प्रत्येक सरकारी कम चारी को सेव। में भर्ती होने से पहले एक शपथ प क्र 


करने चबाहिय दे किसी भी परिस्थिति में वह 5डतालों का आश्रय नहीं 


मल > 


रॉ 


(2) अनिवाय सेवा अनुरक्षण अधिनियम 968 के अनूसार केन्द्रीय सर 
अधिकार है कि अनिवार्य सेवाओं में हड़तालों का निषेष करे और * 
तालों में भाग लेने या भड़काने तथा उनके लिये धन की व्यवस्था करने वाले 
व्यक्षितियों को दण्ड देने की व्यवस्था करे और राज्य सरकारों यह नीति 
अपनाई जाये । 


सह 


:.. 6. अवकि सरकारी विभागों में 8डइतालों का निषेव होना चाहिये, यह आवश्यक है कि सरकारो 
कर्मचारियों की वेब शिकायतों के निवारणार्थ कोई तनत्र हो । संयवत्र सलाहकार तन्त्र को गठित 
करके ऐसा तत्त्र पहले से ही बनाया जा चुका है। संसद के समक्ष यह भो कहा गया है कि इस व/त को 
: कानूनी आधार देने के लिये सरकार एक विवेयक प्रस्तुत कर्ना चाहती है। यह इरादा है कि कर्म- 
“ चारियों की सेवा शर्तों संबंन्धी विवाद जसे--वेतन और भत्ते, काम के घंटे, छटिठयां आदि जिनको 
ये तल्त्र नहीं निपटा सकता, माध्यस्थ बोर्ड के सामने पेश किये जायेंगे । परन्तु शर्ते यह है कि सर्वोच्च 
: माध्यस्थ के रूप में संसद के प्राधिकार का उल्लंबन न हो । हम एसे कानून का स्वागत करेंग जिससे 
 बलिवाय सेवा अनुरक्षण अधिनियम के दण्ड उपवन्धों का सहारा लेना आशा है अनावश्यक हो 
 बाये। हम सिफारिश करते हे कि राज्यों के सरकारों कर्मचारियों के लिये भी उनकी शिक्षायत्तों 
को दूर करने के लिये कानूनी आधार पर एक संयुक्त सलहेकार तन्त्र बताया जाना चाहिये । 





... १. यहां पर हम संगक्‍त सलाहकार निकायों में कर्मचारियों के उचित प्रतिनिधित्व की आवश्य 

- कता पर बल देना चाहेंगे। हमने देखा है कि संग्क्त सलाहकार तन्त्र के विभिन्न तिकायों में 
“माच्यता प्राप्त श्रमिक संघ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का नमन करते हें। इस प्रथा में एक 
क्रमीहें। किसी भी श्रभिक संघ में कर्मचरियों का केवल छोट! भाग ही सदस्य के रूप में नार्माकित 
होता है और यह हो सकता है कि मान्यत। प्राप्त श्रमिक संघ तो वामांकित सदस्यता के केवल एक 
भाग से ही संबंधित हों । इस प्रकार संयक्‍त सलाहकार तनन्‍्त्र की सदस्यता के कमचारी पक्ष नें पर्याप्त 
 हपसे प्रतिनिधित्व नहीं होता है, और यह संभव है कि इन प्रतिनिधियों द्वारा किये गये संमझोतों को 
सामान्य स्वीकृति न मिल पाये, और यह भी संभव है कि इससे ऐसी प्रवृत्ति पदा हो जाये कि दवाव 
ः 83 और अनृचित आचरण के द्वारा, संयवत सलाहकार तिकायों के बाहर, झगड़ों का निपटान 
किया जाये । 


92 


8. इसलिये हम अध्ययन दल (एन) की सिफ़ारिशों से सिद्धांप्त रूप में सहमत हैं किख्ाोँ 
निकायों पर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व चुनाव के माध्यम से होना चाहिये । वस्तुत: पा 
क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अपनी रिपोर्ट में हमने इस बात का जिक्र किया था कि किस प्रवार// 
संघों को पारस्परिफ खींचतान उनके अधिवांश श्रमिक झगड़ों के लिये जिम्मेदार है। जग 
. में हमने सिफ़ारिश की थी कि श्रमिक मामलों पर प्रबंधकों के स!थ बातचीत द्वारा सजा 
सुलझाने के लिये श्रम परिषदें बनाई जानी चाहिय जिनके सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी ३ 
परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक दो वर्ष में एक बार होता चाहिये और इस चुनाव 
कामगार का एक बोट होना चाहिये ।” निम्नतम' स्तर पर संयुक्त सलाहकार निकायों ए 
.. इस सिद्धान्त को लागू किया जाता चाहिये । निम्नतम स्तर पर--प्रादेशिक अथवा वि 
. जैसी भी स्थिति ही--संयुकत सलाहकार निकायों पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का का 
ही कर्मचारियों द्वारा किया जाता चाहिये । उच्च स्तर के निकायों के लिये प्रतिनिधियों का 
परोक्ष चुनाव के द्वारा किया जाना चाहिये। इस संबंध में हमने इस बात पर विचार विद १५ 
क्या बाहर के लोग, जो आम तौर पर किन्‍हीं विशेष राजन तिक प/थियों से संबंधित होते ह कई 
सलाहकार निकायों में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अनुमतिदी के 
. चाहिये अथवा नहीं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन लोगों को उस प्रकार से कार्य नही? 
.. देना चाहिये। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में हमें निम्नलिखित कारण दिखाई दिये हैं। संसदीगपर 
. का जो पैटर्न हमने स्वीकार किया है वह ऐसा है कि उसमें कोई भी राजनेतिक दल अधिकार 
.. को जीत कर अपना मंत्रिमंडल बना सकता है | यह संभव है कि मंत्रिमंडलों में परिवर्तन वेग 
.._ साथ नीतियाँ क्षौर कार्यक्रम भी बदल जायें। सश्कार की यह पार्टी पद्धति तभी भलीभातिशी 
.. कर सकती है जब नीतियों पर अमल करवाने वाले सरकारी कर्मचारी राजनेतिक दलों से दफा 
..._ किसी भी राजनैतिक दल से संबंध न रहना न केवल उच्च सरकारी कर्मचारियों के लिये ही बर्, 
... है बल्कि सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के लिये भी आवश्यक है क्योंकि वे सभी सरकारी गैंी 
के कार्यान्वयन में भाग लेते है। अतएव इस बात से यह नतीजा निकलता है कि सरकारी कर्म 
.. का राजनेतिक दलों के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिये। यदि कोई सरकारी कर्मचारोह्ि 
“एसी का राजनीतिक विचारधारा और तीतियों के साथ अपने आपको जोड लेता है जो मंत्रिमंहन 
.. नीतियों से भिन्न है तो इस स्थिति में झगड़ा उत्पन्न होने की संभावना है। सरकार की पर्ट पा 
.. के सुचारु कार्ये को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे झगड़ों से बचा जाना चाहिये | इसलिः 
..._ यह महसूस करते हैँ कि यह आवश्यक है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार के अधीन का 
..._ कर रहो हो संयुक्त सलाहकार निकायों में चुने जाने का हकदार नहीं होना चाहिये । 
7 मा शशि मी 
5 5. हम सिफारिश करते है कि : 
व पर 2 साला आग गोस्थिति प्रादेशिक अथवा विभागीय हो“ हो 
7. बारियोंद्वारा किया < पा के प्रतिनिधियों का चुनाव ही ॥ 
०.7 7 अंतिसिजियों वो अप दिये: उच्च स्तर या स्तरों के निकायो ३ 
४ 5 ० ०. ७ न परीक्ष चुनाव के द्वारा किया जाना चाहिये। - 
.... _ (2) संयुक्त सलाहकार निकायों के लिये कोई जी हे. 
.. . ४ को पात्र नहीं हो: 


कोई भी गर सरकारी कर्मचारी करी 













स्ख्ज्ड ट 


्अड् 

































स्थान, व्यक्ति या व्यवितियों का शारिरिक रूप 
ता है. 5 हम वह यान शर मर 
किसी व्यक्ति को गलत प्रकार से रोका जाए 


तर निहित है-- तब एक अपराध 
के रूप में घिराव के साथ 
: स्थात्त में बन्द कर दिया ५ 
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॥ इसके साथ साथ कोई प्रहार किया जाय, आपराधिक उल्लंघत किया जाय, किसी व्यक्ति 
गा संपदा के प्रति कुचेष्टा को जाये, कई व्यक्ति अवैध रूप से एक स्थान में इकटठे हो जायें 
दौर विभिन्न प्रज्ञार के कानूतो अपराध किये जायें।! कार्यालयों, न्यायालयों या सार्वजनिक 
स्थानों में गोरगुल वाले प्रद ये हैं. जी सावजनिक अनुत्रास बन जाते हैं; इनमें से कुछ तो 
आखोव दण्ड संडित! या विभिन्न पुलिस अविनियमों के अबोन दण्डतीय हैं। कुछ कार्यों से 
झर्वजनिक संपदा तब्ट हो गई है, ये काय भारताव दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुचेष्टा' की परि भाषा 
में अति फिर भी सरकारों कार्यालयों में कार्य की समान गति में बाधा डालने वाले 
प्द्गनों को भारतोय दण्ड संडित के परिभाषा के अनुसार सार्वजनिक अनत्रास” मान कर उनके 
जखस्थ में कोई करवाई करना सम्भव अथवा सरल नही होगा। | तककी सरकारी 
कार्यालयों में तथा-क्थित अहिसात्मक प्रदर्शन', और जो प्रत्यक्षत: अहिसात्मक ही होते है, कार्यालयों 
में काय कर रहे सरकारो कर्मचारियों का ध्यान काय से हटा देते हैं और फलत: सार्वजनिक कार्यों 
मं हानि होती है । वस्तुत: ऐसे प्रदर्शनों का लक्ष्य ही ध्यान हटाना होता है और इनसे अनुशासन 
अं कमी आती है इसलिए यह आवश्यक होगा की एसे प्रदर्शनों के विरुद्ध काननी न्यायालय द्वारा दण्ड- 
जीव अनूचित आचरण की तरह हो कायवाही की जाये। इस प्रयोजन के लिए हम शिफारिश करते हैँ 
कि प्रदशनों के लिए उचित कानून पारित किया जाये जो प्रदर्शवों को दण्डनीय अपराध घोषित 
करेजैसे कि सार्वजनिक अनुत्रास के कार्य भी दण्डनीय हैं । ॒ 


(सिफारिश 
48 
हम सिफारिश करते है कि 
एक एसा कानून पास होना चाहिये जिसके द्वारा सार्वजनिक कार्याक्‍यों में प्रदशनों को 
जो सूव्यवस्थित और शान्ति पूर्ण कार्य में बाघा डालते हूँ एक अपराध घोषित कर 
दिया जाय और उसके लिए सावजनिक अनुत्रास उत्पन्न करने वाले कार्यों की ही 
. तरह दंड की व्यवस्था हो । | 


अनृशासनिक काय विधि 

|... 0. अध्ययन दल (एन) ने इस तबूथ की ओर ध्यान अअकषित किया है कि अक्सर अनुशास- 
 निक मामलों से पर कारंवाई करने वाले अधिकारी नियमों और कार्यविधि संबंधी आवश्यकताओं 
| को भली भांति नहीं जानते हैं, जिसके फलस्वरूप मामलों पर उचित कारंवाई नहीं की जाती 
/ भर अन्त में वे मामले असफल हो जाते हैं। इसका इलाज थह है कि जांच पड़ताल के मामले 
। उन कमचारियों को सौंपे जांय जिनको साक्ष्य को रिकार्ड करने और सामान्यतः कार्यवाह। सच 
लग की विधियों के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण दिय। गया हो । इसलिये सभी पय्यवक्षी स्टाफ 
| को अनुशासनिक कार्यविधि में सामान्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण 
' मामलों में विध्ागीय जांच करने के कार्य को केवल उन्हीं व्यक्तियों को सौंपा जाता चाहिय जो इस 
काय के लिये विशेष रूप से चुने गये हों और जिनको अपेक्षाकृत अधिक गहन प्रशिक्षण प्राप्त हो । 
इसलिये हम सिफ़ारिश करते है कि जहां कहीं विभागीय जांच से संबंधित कार्य की मात्रा इतवी 
| हो कि उसके लिये किसी विभाग था विभाग समूह या किसी प्रदेश के लिये एक अलग अधिकारी 
कोनियूक्ति उचित हो तो ऐसी स्थिति में एक पृथक, पूर्णकालिक और अनुशासनिक कार्यवा के 
पंचालन में पूरी तरह से प्रशिक्षित अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये । 


सिफ़ारिश 
.. . . 49 


हम यह सिफ़ारिश करते है कि : 
.. जहां कहीं विभागीय जांच से संबंधित कार्य की मात्रा इतनी हो कि उसके लिये किसी 
. विभाग था विभाग-समह या किसी प्रदेश के लिये एक अलग अधिकारी की नियक्ति 
.. उचित हो तो ऐसी स्थिति में एक पथक, पूर्णकालिक और अनुशासनिक कार्यवाही 
के संचालन में पुरी तरह से प्रशिक्षित अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये 
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५ अतुशासानक जांच करने वाले अधिकारियों को इस समय गया हों की मय 
के लिये बल देने अथबा कागजाए पेश कराने अथवा उसपर +₹ गयाहा से पछताछ करे ५ 
कोई शवित प्राप्त नहीं है। विभागीः जांचों 5 शीश लिप्ाार ; लिये ऐसी शक्तियों के होना $7५ 
श्यक हैं। इसलिये हम यह शिफ़ारिण करते है कि एस आधियारियों के यह शक्तियां; 
होनी चाहिये । 


सिफ़ारिश : 
50... क्‍ 
हम सिफ़ारिश करते है कि : 


अनुशासनिक जांच बारने बले अधिकारियों को गयकों वी उ स्थिति युक्त 
करने अथबा कागजात पेश कराने जध जफ़नाये पर गबाहों से वृछताछ कल 













शाकतयथा प्राप्स होगी भाएिये 


. 0. 4- जव्ययन दल (एन) ने सिफ़ारिण की है दि; दंहों परी नबी 
. आला मंद को निकाल लिया जाये क्योंकि बह बर तुल 
. परदीन्षति तो कर्मचारी के रिक् 
_निक कारंबाही में उसका 


( 


| रोन्नतियां रोग हे 
योगी नहीं है । इसका कारण यह 
र्डों के मूल्यांकन 4: आधार पर की जानी है। यह तथ्य कि आग 
॥चरण प्रतिकूल ढंग से सामते थाया है स्वयं ही इतना पर्याप्त हेकि 
... पदोन्नति को फ़िलहाल स्थगित क दिया जाये । इसके अजाबा, पद्दोशक्नत्ति तो एसी घटने 
... अनेक संयोगों जैसे रिक्‍त स्थान उपलब्ध होने आदि, पर निर्भर होती है। जब जअनगा 
..._ मामला उठाया जाता है तब उस पमय यह हो सकता है कि पदोज्नति क्षेत्र में ही न हो औः 
.. अभव है कि यह वांछनीय न हो कि दण्ड के रूप में पदोन्नति रोक ली जाये जिसका अर्थ पर 


.. “कि कुछ वर्षों के लिये अग्निम रूप से ही कर्मचारी अनपय बत घोषित कर दिया जाये अथव 
.. हो सकता है कि दण्ड के रूप में ये 


शा, 
७३ 
रः 


हाथ पु ये शा 


मे है बिल्कुल भी प्रभावी न हो क्योंकि यह भी हो सकता ; 
.. व्यक्ति अन्य कारणों से' ही पदोन्नति के लिये हकदार न ही! । हम इस दष्टिकोण से सहमतह।। 
. सिफ़ारिश: हे 

-औंप 


हम सिफ़ारिश करते है-कि 
. विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन दिये जाने बाले दण्डों की सृी 
... अलति रोक लेने” बाली मद को निकाल देना रचा स 
... ... निलम्बन चर 
है बीज का शहते है... पाक अपने मामलों के निर्णय में देर। होने के कारण बहुत लम्बे सम्गत 
कस में कही थे भे | निरदेश है कि जहां तक हो सके छ महीने के अन्दर-अन्दर अनशात 
कार्यवाही के बाप ये सीयाजय में सम * विरूद्ध आरोप-पत्र दायर करने चाहिये या वि 
पा के मे घिक वेश का ज्ञापन संबं कि को दे देना चाहिये । यदि मामले के 
| कीज डे होनी चाहिये +. कई हों हे साया सा पल की के प्रतिसंहरण (रिवोकेशन) 
द जम & ७. 5 कप लिदेश के। पालन नहीं हुआ है जो इस वा 
है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करने यों में तुरत आवश्यक । की भावता कम 





























.. 74. हम सिफ़ारिश करते हैँ कि न्य यालय 
किसी भी व्यक्ति को तीन महंने से अधिक 
पर पुनः स्थापन करने में यह समझा जाये कि हियि ।॒ 

व तर है था विभागीय का रवाई मे कोई गए रुका क्ष्य रा हेर फेर किये जाने? 
का तवादला ऐसे स्थान में कर दिया जाना क्ाडिय उस स्थिति में कर्म 
तीन सहीने से अधिक रखने के लिये उच्च अधिकार न हो । निलम्बनका' 
लैनो चाहिये । 


मं की छोडकर साधारण 


0] 
६) 


हम प्विफ़ारिश करते हैं कि : 
न्यायागय में फंसले के लिये पड़े मामलों को छोड दर साधारण 
श्‌ः कप 


को तीन महीने से आविक सिलस्बवित नहीं हिये । 


किसी भी व्यक्ति 


है 


अनसर, प 


5. गस्ताखी, अनमान,अगोमनीय आचरण जिसमें जोर-जवरदस्ती या प्विया की धमलझो 
हमले हु से उत्पल ह से आला अनणा। भतिक मामला का प्रार: अत अवच्ता ४ ६४ आामन्न व 
प्राधिक्ार संक्षिप्त कारबाई करके चषटा देना चाहिये। इस अकार के अन शाइानक्क में 
को यंक्षिप्त रूप से नियटाने की इस समय व्यवस्था नहीं ह्‌, परन्तु उसी व्यवस्था को जानी चाहिये 
 अनगरासनिक कार्यवाही की नियमावली में दी गई विस्तत कार्य विधि की शरण ने लेकर पथ 
अधिकारी को इतनी शक्ति देवी चाहिये कि वह संक्षिप्त दण्ड दे सके, उदाहरणार्थ--छोड़ा थ 
जर्माना लगाना जिसकी राशि दो जाग दिना के बेतन से अधिक ने हो, विज्वम्बत के साथ 
या उसके बिना दो जार दिन की छ ट्टिथां रोक लेना और विशेषाधिकारों की कटौती कर लेना । 
ऐसे व क्षिप्त तियटान के लिये सरकार को उचित कार्य विधि बलानों चाहिये। वाधिक्क रिपोर्ट में तब 
तक इसका उल्लेख नहीं करना वा हिये जब तक की इस अपराध की पुनरावृत्ति म हुई हो । ऐसे संक्षिप्त 
दण्डों के विरूद्ध की गई अपीलों का निपटान भी अगले उच्च अधिकारं। को कर देना चाहिये 


. 6. इसके अतिरिक्त, जसा कि अव्ययत दल (एन) ने सुझाव दिया है कि एक पर्यवेक्षी अधि- 
कारी को अपने नी थे काम करने वाले अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ऊत्तेव्य की घोर अवहेलना करने 
.. पर, आवश्यकता पड़ने पर निलम्बित करने की शक्ति दी जानी चाहिये । सभी परयवश्षी अधि- 
. कारियों को शवित प्राप्त नहीं हो. । । फिर भी अगले उच्च अधिकारी द्वारा थोड़े ही समय के अन्दर- 

_ अच्दर निलम्बन आदेश का पुनतरीक्षण किया जाता चाहिये । 


ह् /6न्य 
हद नी 
दी #$ 


, 2 


हि हक अजनमत 


रह 


सिफारिश : 
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हम सिफ्ारिग बारते हूँ कि 
(१) दुरानरण या अन्य अनियमित कार्य जो गुस्ताखी, अवमान और अशोभनीय 
अतचरण जिसमें जोर-जबरदस्ती था हिसा की धमकी भी शामिल है से 
उत्पन्न होने बल अनशास निक मामलों के संक्षिप्त निपटान' के लिये नियमावली 
में व्यवस्था होनी चाहिये । 
(2) सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों को अपने नीचे काम करने वाले अधिकारी द्वारा 
क्ब्य की घोर अयवहेलना करने पर निलम्बित करने की शक्ति दी जानी 
चाहिये । परन्तु इसकी शर्त यह है कि अगले उच्च अधिकारी द्वारा थोड़े ही समय 
के अन्दर-अन्दर मनिलम्बन आदेश का पुनरिक्षण होता चाहिये । 


अपलों और सिविल सेवा अधिकरणों के लिए व्यवस्था 


7. एक सरकारी कर्मचारी अनशास निक अआविकारी के आदेश के विरूद्ध अगले उच्च 


अधिकारी को अपील कर सकता है। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को छोड़ कर ये दोनों प्राधिकारी 
के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासानक 


ही प्रशासनिक उत्करम के अंग हैं। प्रथम श्रेणी के ६ 
कारवाही केवल संघ लोक सेवा आयोग था राज्य लोक सेवा आयोग (जैसी भी स्थिति हो ) के परा- 
भशे के पश्चात्‌ ही की जा सकती है। 
8. अनुशामनिक कारवाइयों, पदोन्नति, पुष्टि आदि की शिकायतों का जांच करने दे लिये 
 परकारी कर्मचारी अधिकरणों की स्थापना की मांग करते रहे हैं । इसके दूसरी और सरकार ने 
अनुशासनिक मामलों के निपटान' की मौजदा कार्यविधि को आमतौर पर पर्वाप्त माता 


90 


9, इस मामले पर ध्यानपुर्ववा विचार करने के पश्चात प्रशासनिक अधिकरणों से पर्वाक्ष 
अध्ययन दल इस निष्पर्ष पर पहुंचा है कि प॒ष्टि, पदोन्नति और अनुशासनिक कार्रवाई से सर्चाः 
छोटे-छोटे गमलों के लिए गैर प्रशासनिक समीक्षा को आवश्यकता नहीं होतो है, क्योंकि ऐ 
हस्तक्षेप से अनुशासत और मनोबल के छास को सम्भाजना रहती है। परलु फिर 
इस अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि सिविल सेवा अविकरणों की स्थापना को आये जो बर्बास 
और दर्ज में कमी से सम्बन्धित बड़े दण्डों को दंत व ले आदेशों के सम्बन्ध में अन्तिम अपीती॥ 
प्राधिकरण के रूप में कार्य करगे । असंतुष्ट व्यक्ति को विभागीय प्राधिकारी के समक्ष प्ले 
अपील करने का अधिकार प्राप्त हौगा । इसका अपवाद वे मामज होंगे जिनमें दण्ड का बे 
' राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा दिया गया है । सिधिल सवा अधिकरण प्रथम अपीलीय बद्धेे 
विरुद्ध और साथ ही साथ राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा पास किये गये दष्ड आदेश के बिल 
अपीलें सुनेंगे । जब अधिकरण स्थापित हो जाएंगे तब राष्ट्रपति अथवा रज्यपाल द्वारा बेर 
. मामलों में, बड़ा दण्ड देने के आदेश के पास करने से पु लोक सेवा आयोग से परामश कज़ 
अनावश्यक हो जायंगा । . | 


20. अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि अधिकरण का अध्यक्ष एक न्यायिक अधिकार 
होना चाहिए और उसमें प्रशासन का अनुभव रखने वाला जनता में से कोई प्रतिष्ठित व््थः 
. सरकार का कोई वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिये । केरद्र में एक अधिवकरण होना चाहिये जिलों 
क्षेत्राधिकार सभी अखिल भारतीय सेवा अधिकारीओं के, दिल्‍ली के केसद्रीय सरवारी व्मचारी 
. झौर दिल्‍ली से बाहर कार्य करने वाले सभी केन्द्रीय प्रथम श्रेणी कमचारी आएग प्रलक 
. राज्य अथवा उसके एक भाग के लिए एक अधिकरण होना चाहिये जो सभी राज्य कमचारिये 
.. और अधिकरण के क्षेत्राधिकार के भोगोलिक क्षत्र में तैनात केन्द्रीय सश्कार के प्रथम श्रेणी 
... के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों की अपीलें सूनें। अधिकरण का अध्यक्ष ए 
.. ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी उच्च न्‍्यायाल4 का न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहा है ग 
... न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। अधिकरण का अध्यक्ष और उसके सदस्य कम हे 
... कम पांच वर्ष के लिये नियुक्त किये जाने चाहिये । उनकी नियुक्तित केन्द्रीय सरकार अथवा सम्बन्धित 
.. राज्य सरकार द्वारा क्रमश: भारत के म्‌ र्य न्यायाधीश अथवा सम्बन्धित राज्य के मुख्य न्यायालय वे 
.. मुख्य न्यायाघीश के परामर्श से की जानी चाहिये। हम इन सुझावों से सामान्य रूप से स 
.. है, परन्तु हम यह समझते हैं कि अधिकरणों की संख्या, जितनी कम रखी जा सके उतवी कम रखी 
जानी चाहिए और ऐसा करने के लिये सम्बन्धित राज्यों की सहमति से अधिकरण का 
. क्षेत्राधिकार बढ़ा कर एक से अधिक राज्यों तक कर देना चाहिये । 
सिफारिश: 
54 


हम सिफारिश करते हैं कि ह 


() सिविल सेवा अधिकरमों की स्थापता उस दृष्टि से की जाये कि वे बर्खास्तगी 


और दर्ज में कमी से सम्बन्धित बड़े दण्डों है 
अन्तिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में दा हे की आदेशों के सम्बन्ध 


(2) केन्द्र में एक अधिकरणं होना चाहिये जिसके 

.... सेवाओं के अधिकारीओं, दिल्ली के सभी के 

से बाहर कार्य करने वाले सभो केन्‍्द्री 
प्रत्येक राज्य अथवा प्रत्येक राज्य समह के लि 

.. सभी राज्य कमेचारियों और अधिकरण के क्षेत्राः 

: तैनात केचद्धीय सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों 

कर्मचारियों की अपीले सु्ेंगा । 









घकार में सभी अखिल भारतीय . 
रकारी कमंचारी बगैर दिल्‍ली 
कर्मचारी आएगे। 
मा होना चाहिये जो 








97 


(3) अधिकरण का अध्यक्ष एक एसा व्यक्ति होना चाहिये जो किसी उच्च न्यायालय 
का प्यायात्राश है या न्यायाबाश रहा है या न्यायार्च यक्‍त किये जाते 
कि अहँता रखता है । अधिकरण में जनता में से एक एस प्रतिष्ठित व्यवित 
जिसे प्रशासन का अनू भव हो, और एक सर का वरिष्ठ अधिकारी 


दा शि मल' होना! * ४ 
(4) केन्द्र तथा राज्यों में अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियक्तित भारत 
के मूझ्य न्‍्यायाबीश या सम्बन्बित उच्च न्यायालय के मख्य न्यायाधीश के 


परममर्श से होनी चाहिए । 


(5) केवल राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दिये गये दण्ड के अ[देश को छोड़कर, यदि 
ई व्यवित बड़े दण्ड के आदेश से असंतुष्ट हो तो उसे अधिकार है कि वह पहली 
अपील विभागीय प्राधिकारी को करे । प्ट्पति था राज्यपाल द्वार 
दिये गये दण्ड आदेश और प्रथम अपीलीय आदेशों के विरुद्ध की गई अपोलों 
को ये अधिकरण सुनेंगे । जब अधिकरणों की स्थापना हो जायेगी तब राष्टपति' 
या राज्यपाल हारा दण्ड अदिेश पारित किये जाने से पहले लोक सेवा आयोग 

का परामर्श लेन की जावश्यकत। नहीं होगी । 


. 92], हम इस प्रसंग में इस बल का उल्लेख करना चाहते है कि सरकारी कर्मचारी सेवा 
. भामलों के लिये उच्च न्यायालय में शिट थाचिका पेश करने के हेतु संविधान के अनच्छेद 
. के उपब्धों का सहारा लेत हैं। हमें इस बात में संदेह है कि संविधान के। रचना करने वाले' 
- अ्रक्तियों के मस्तिष्क में अनुच्छेद 226 के इस प्रकार के प्रयोग को कल्पना होग। भी अथवा नहीं । 
 छतलता प्राप्ति के प्रारम्भिक वर्षो में जब संविधान बनाने वाले व्यवित संविधान का मसौदा तैयार 
कर रहे थे तब उनके दिमागों में विदेशी शासकों का गत वर्षों में सविल अधिकारों में कमी कर 
: हैना और मन भातों कार्रव।इयां करना ताज़ा था। इसके फलस्वरूप उन्होंने सरकारी की मनमानी 
 कारवाइयों के विरुत्त जनता के अधिकारों की रक्षा पर अधिक बल दिया । संविधान में इसके लिये 
. उचित व्यवस्था की गई ।  परनन्‍्त, उपरोपत उ्पबन्ध जो कि सरकार द्वारा शक्ति के मनमाने 
: उपयोग से नागरिकों की रक्षा करने के लिये थे, अब दिनों दिन इनक प्रयोग सेवा सम्बन्धी मामलों 
: क्ोन्यायालय के माध्यम से नितटाने में किया घन लगा एव प्रश्नों में किसी मनमाने प्राधिकार 
: गगरिक के अधिकारों द्वारा उल्लंघन शामिल सहां है । इनमें सेवा के मामलों का विनियमन 
शामिल है जो सही रुए में स्वर्य प्रशासन का काय हीना चाहिय । उच्चनम स्तर पर नियक्‍ंत 
.. प्रवासनिक प्राधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णय अस्तिसम होने च्ाहिये। जब इस स्थिति में गड़बड़ पैदा 
: हो जाती है जसा कि स्यधालयों की शरण लेने से हुआ हे, तब सरकारी कर्मचारियों में मकदमेताजी 
. वी अस्वस्थ भावना फल जाती है जो उतकी शक्तियों को देनिक काय से हटा वार सेवा के मामलों 
ः के सम्बन्ध में लम्बे असे को मकादमंग्रार्जी में लगा दें, है । आ्ससे यह होता है कि सरकार के 
. विरुद्ध लगातार लड़ाई करने से अनुशासन हीचला का वातावरण हो जात है, जो दक्षता के लिये 
- चातक होता है। वरिष्ठता, पदोन्नति आदि के मामलों पर, सरकारी कमचारियों द्वारा न्यायालयों 
. में अक्सर चनौतियों में कारण प्रशारासनिक निर्णयों की अस्तिगता की कमी से प्रभावित संवर्गों 
- अथवा समग्र सेवा में अतिश्वितला और जवरक्षा की भावना पदा हो. जाती है और उनमें गूट- 
; बंदियां, फूट, कह और आपसी उशागड़े पेंदा हो जाते हें जो प्रशासन के सुच्र।र और मंत्रीपृर् 
: संचालन में कठिनाई उत्पन्न करते है 


... 29, इस अध्याय के अन्त में हम एक ऐसा विवरण संलग्न कर रहे है जिसमें कि 964, 
965 और 960 इन तीन' वर्षों के दौशन वेफद्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा केसद्रीय सरकार 
. कैंविरंद्ध उच्च जयायालयों में पेश की गई यालिकाओं के विषयों का विश्लेषण दिखाया गया है । 
. विवरण से यह पता चलेगा की कासिकार्ें मिम्भलिसित प्रकार के मामलों में पेश की गई हैं : अनु- 

सनिक मामले; पदोन्‍्तलि और बरिए्ठता; प्रप्टि, बखस्तिगी;। सिलस्बन और सेवा समाप्ति; 
निमनतरं पदों एणगरिवर्तन; बेलन और भत्तों का नियतन; तबादले और तैनातियां; पेन्शन और 


हे 


हू 
द० मुकदमों पर निर्णय लिये गये, 2६ प्र० शरू अच्व-्प/ फिय्रे गए. और वेवल ३ पर गु। 
स्वीह्ाश किए गए। यह तो सर्च विदित है दि बरदगेवः जे! हे, विशेषरूष से उच्च न्यागात्गो; 
म्‌कदमों के सम्बन्ध में बहत खर्च आता है आर थे लगम्न। जवागयों सके सलते भें रहते है । का. 
कर) कर्मचारियों द्वारा स्यावालवों में अपने नददमों को लड़ते में, बकौलों की पासों, दलकों 
की छपाई, यात्रा व्यय आदि के रूप सें कुल शिल कार इतना अथिए खर्च हो जाता है कि उसको शैः 
उनके परिव/रों को बड़ी कठितइयों * 


कम मन मर मम न 
/। सामना करना एड्चता है । 


व हम नर हँट मद घर साय : हद ४ (3 २ आई + पर है का आ या, अप 
सवा लिवृत्तियां औदि। 2 हे पी हागा ह इस लत, ने काग। से 


शगण किये गगे मुकदमों मं े | प्र 


23. हमने शिफारिश की है कि सरकारी कर्मबाण्यों की, बड़े दण्डों के जिस करे 
सुनने के लिये सिविल सवा अधिकरणों की स्थ|्प की जाये । ऐसे अधिकरणों की स्थापना न 
जाने प्र, बड़ दण्डों के मामले में न्‍्य|यालयों में मुकदमे दरने के शायद ही कोई अवसर बाड़ 
यदि इन अधिकरणों में योग्य व्यतित हों तो ये संविधान को यनच्छेद 22 के अधीन स्यागरक 
में मकदमें दायर होने बाले सभी सम्भव सागलों पर कार्रवाई करेंगे ओर उचित आदेश पा 
करेंगे। इसलिये यह उचित रूप से आया की सा पाती है कि न्यायालय ऐसे अधिकरणो के गिएंयों 
में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं होंगे। वरिष्ठता और पदोन्नति जैसे सेवा के म/मतरों वे सलद 
.. मैं, अभी भी सरकार से स्वतन्त्र एजेन्सियां, यथा लोक-रेवा थायोग इस बात को मुनिदिचत करे 
.. के लिये बहुत बड़ी सीमा तक उपलब्ध है कि ऐसे मामलों में कोई अन्याय न हो । उच्चतर श्रोषषों 
.. 7 परदोन्नतियां नियमतः विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा की जाती है जिनके अध्यक्ष केश 
. में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसका कोई सदस्य होता है। महत्वपूर्ण मामलों में वर: 
 हम्बन्वी प्रश्नों जैसे अन्य मामलों में लोक सेवा आयोगों के पशयर्श के पण्चात्‌ नियत 
.. पा ई । एसी व्यवस्था की जा सकती है कि पदोन्नतियों में अश्विक्रमण, वरिष्यता। के नियत, 
.. आदि के विरुद्ध अभ्यावेदनों के सभी : मामलों पर निर्णय लेने से पर्व लोक सेवा आयोगों से परामां 
और लि आये सो इससे ऐसी कोई भावना नहीं रहेगी कि सरकार के निर्णय सनमाने हुए है। राज्य 
.. और संघ के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों और अध्यक्ष को मि यूकित से सम्बन्धित विधियों और 
| 2 समता अंक इस उद्देश्य से की गई हैं कि अपने कार्य करने में उतकी निष्पक्षता 
. 0 आर स्वतस्थता के सम्बन्ध में (: वश्वास जागत हो सुझाई गई दार्यविधि, उच्च न्यायालयों 
.. और सर्वोच्च न्यायालय के या जागृत हो। सुझाई गई पा्यविधि, उच्च न्याय 


हे ढ है धीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित कार्यविधि के समान है! हसों 
यह भी सिफारिश की है कि लोक सेवा आयोगो से परा 
हम मर्दों करके लिया जाना चाहिये। हमने यह भी सिफारिश 
की है कि सरकार द्वारा सिश्मो थे "सनम किक, 
मलिक मलों में सरकार की 
मा 02808 यालयों का हस्तक्षेप अनावश्यक हो जायेगा। 
 अविक पा शक करने का साहस करतेह 
 अस्तस्प मे न्यायालयों के हस्तक्षए का झायद ही कोई- 


सेवा 

बनाये जाने वाले वान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये 

द स्थ7 हो जायेगी । इन उपचारों के अ 
. तु संविधान के अनुच्छेद 228 के के अधीन न्यायालयों को असाधारण क्षेत्राधिकार 
हि कक वि | सिफारिश करने की नहों है, भरते 

है वान्कनीय 
परामर्श से लिये गये सरकार के निर्णयों के 

3.» 















के सरकारी निर्णय को भी उन्हीं से पर आयोगो से परामर्श के क्षेत्र से कुछ विषयों को निकाल दें 
.. जाना चाहिये। इन सबसे सेवा के भाम मे बराक 22888 के प्रति पर्याप्त युरक्ष 
.. डिया गया है और दम री मंशा रिवलेकविकार मंतर 

क्रि अधिकरणों के निर्णयों और लोक सेवा. क् रे हम ऐ 


.._ 34. अध्ययन दल (डी) ते निम्नलिखित की क्र 
बढ़ी पंख्या में सरकारों कर्मचारियों में करे य-भाजज 
 कयलिय में देर से जाना और जल्दी चले जाना, व 
अपने स्थान पर बठे रहते हुए भी कुछ काम ने करना! 
पर कार्यालिय में आने के सम्बन्ध में बल देने के लिये- कुछ 
कमच्रारियों को ढल देने पर इन वरिष्ठ अधिकारियों. 
यह भी सुझाव दिया गया है कि कार्यालय के अन्दर कैन्टित 





पते अधीदस्‍्ध 
ती चाहिये । 
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दोपहर के खाने के अ वकाश में इमारत के अन्दर और बाहर खेले जाने वाले खेलों की 
प्रथा को बन्द कर देता चाहिये। अधिवांश सरकारी कार्यालयों के अस्तदयस्त हालत की ओर 
)/ अध्ययन दलने संकेत किया है । अध्ययन दल का यह सुझाव है कि कार्यालय क्षेत्र के 
उचित अनरक्षण का दे यित्व निश्चित किया जाना चाहिये।  अनर क्षण *%े सम्बन्ध में कछ 
विस्तृत प्रक्षण दिये गए है । 


राआफों में दिये गये 


25, अध्ययन दल' (डी) की रिपोर्ट के भाग दो के 9. 4 से 9 
द्वारा माने शने और कार्यान्वित करने की हम सिफारिश करते हैं । 


सुझावों को हम सरकार 


सिफारिश : 
55 


हम सिफारिश करते हे कि भारत सरकार के शासन तन्तर और उसकी कार्यविधि के 
लिये बने अध्ययन दल की रिपोर्ट के भाग दो दे पैराग्राफ 9, 4 से 9. 9 में समय पर कार्यालय 
में उपस्थित होने और कार्यालय क्षेत्र के अनुरक्षण सम्बन्धी सुझावों को सरकार द्वारा मानना 
. और कार्यान्वित किया जाना चाहिये । 


[03 














ठ्छ्छ का... 77... 895 7..... ४7 987 2 कु 5 6 | 
कक हक हनन लक सपल 5-३४ स नि नर ८ पक आ ८ पक ८“ 3५232 0 ही कम ब पत स कील 
फ्र्धा छ खा 6 ्‌ त्‌ 9]7 ह्‌ 6 फ 9 
8 न्‍ ट ( ह 

६ 5 ृ ' 

फ्पृ 8] 

कु । | 

कक... श्टद ८ 

// $ मु 

. ८... 6] 

ई | 3 है 2 


न्न्- पल लिकनकनमक मन क, 5५ कनक8 2० 2222६ ५08 ०: ८. 7क+>स अ्क्ना८थ.._. हट हल अमे का 


3! हा (8 रण | 
क8 "7 कटी 





ल्ह 
अर री ह मय 
नए. #फियधओे अधि रह आए... 0. १8॥ बी अ्चाड, हा ्ब् ' *५० 5 


#£9]8 के 99-#967. 








कक पक 4+9/2 7५४ पा मे _ अबफक । का कह 
पाइप लि कप मा आज . [४०४७)॥॥४ डा हि $४ (६ & हड न द 
द 9967 985: :7 कश्हा 2 थ्् कं] कु दा _पथुछ 


जज आप कु (9 बाएग४ 
& (००४६) थ् (3४५8० श््ु कै (५ 3002 2908 # शक फेरे 8 8 ७७४३ क्र 008३७ न्र्कि न £ हआ 








दसवा अध्याय 
सेवा को शर्ते और सम्बन्धित मामले 


इस अध्याय में हम निम्नलिखित मामलों पर चर्चा करेंगे जिन पर पिछले किसी भी 
अध्याय में विचार नहीं किया जा सका था। 

कार्य के घंटे 

छुट्टियां 
अतिरिक्त समय भत्ता 

निवृत्ति और पेन्शन 

तबादले 

डाक्टरी देख-रेख 

प्रोत्साहन और प्रस्कार 

सरकारी कर्मचारियों के लिए निवास स्थान 
सरकार के अधीन नौकरी के लिए बराबर अवसर. 
कार्य की विधियां और प्रक्रियाये 

कारमिकों की संख्या में द्रुत वृद्धि 


नी 
अैसरकबकबल 


(0 चाय. 0४9 छा ४भे+े (0 >> +#+ 
स 7 पल न न मन मी 


नी 


न्घीसस न 
#नजअ (| 95 
3५० प्रकार 30. ाकनमटी.. फन्पराकफ्रननरी 


() फार्य के घण्टे 


2. केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में आजकल सामान्यतः सात घंटे की 
अवधि का कार्य-दिवस होता है जिसमें बीच में आध-घंटे का अवकाश भी होता है । 
नई दिल्‍ली में स्थित केरद्रीय सरकारी कार्यालयों में परिवहुत की सुविधा के लिए 
समय आगे पीछ कर दिया है। इस प्रकार मंत्रालय के कार्यालयों का समय सुबह 0, 5 
से शाम को 5.5 तक और संलग्न कायलियों का सुबह 9.45 से शाम को 4, 45 है। 
महीने के प्रत्येक रविवार और दूसरे शनिवार को छुट्टी होती है। रेलवे और डाक तथा तारघरों जैसे 
. कर्मी कार्यालयों में कर्मचारियों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार काम के घंटे निश्चित किये 
जाते हैं। प्रशासनिक कार्यालयों में महीने के दुसरे शनिवार को छट्ठी की प्रथा की घोषणा करने से 
पहुले हर शनिवार को आधा दिव काम होता था। इस' बात का अभिवेदन किया गया है कि 
महीने के एक शनिवार को छोड़कर शेष सभी को कार्य-दिवस रखने से कर्मचारी अपने आकस्मिक किन्तु 
ज़रूरी एवं तुरत निजी कार्यो को नहीं कर पाते हैं। और इस बात को भी' सुझाव दिया गया है कि 
दोपहर के खाने का आध-घंटे का अवकाश ' पर्याप्त नहीं है जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को इस 
प्रयोजन के लिये दिये गये समय से अधिक समय तक अपनी सीटों पर न रहने का प्रोत्साहन मिलता है 
और वे ऐसा करने के लिए विवश हो जाते हैं । हम इस विचार से' बहुत कुछ सीमा तक सहमत हु । 
इसलिये हम सिफारिश करते हैं कि प्रशासनिक कार्यालयों का समय सुबह 0 बजे से शाम को 5. 30 
बजे तक हो और सभी कार्य-दिवसों में 45 मिनट का खाने का अवकाश हो, और प्रत्येक शनिवार 
. की आधे दिन सुबह 9 बजे से दोपहर बजे तक काम हो । आजकल' की तरह रविवार को छुट्टी 

होनी चाहिए। अन्य कार्यालयों को भी इसी सामान्य नमूने पर जरूरत पड़ने पर स्थानीय 
. आवध्यकतानूसार अदल-बदल' करके चलना चाहिए । इन प्रस्तावों के फलस्वरूप एक 
वर्ष की अवधि में कार्य घंटे 950 से बढ़ कर 963 हो जायेंगे जिसका अर्थ है कि 


80] 


[02 
प्रतिगांस एकघंटे हे हक 


७ आबक संंध की वड होगा। 
लि हात रै 


ये प्रकार समय में केवल मामी 
श ढ ० कप 


गपहर से सोमवार सुबह तक को लगातार छट्टो देवाप 
को प्राज्त करने के लिए इसे बद्ध ले काए छर्म चढ़ा हैं। 
सिफ़ारिश : 

56 


हम सिफारिश करते हैं कि: 


प्रशासनिक दायलियों का समय संबह 0 मर्ज हे शानकी 5.30 बजे तक हो और 
सभी कार्य-दिवसों में ॥8 मिनद का साने कामवकाश हो, और प्रत्मयक शनिवार को बा 
दिन सुबह 9 बजे के झोपहर । बजे तक काम हो। आजकल को तरह रविवार को 
छदी होनी चाहिए। अन्य कार्यालयों को भी इसी सामान्य समने पर जरूरत पड़ने पर 
स्थानीय आवश्यकतानुसार अदल-बदल वारके सलना वाहिय । 


[) सावजनिकश छाट्ठि 


3, आजकल सरकारी कार्यालयों में बर्ष में 6 दिन की छट्टियां घोषित की जाती हू। इसे 
से तीन यथा, गणतन्त दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती राष्ट्रीय महत्व की सावेजतिक 
छट्ठियां है । शेष छुट्टियां धामिक महत्व की हैं । इस ॥6 छट्टठियों के अतिरिक्त सरवारी 


कर्मचारी वर्ष में धामिक प्रकार की प्रतिबन्धित छवियों की सूची में से दो और छुट्टियां 
ले सकते है 


हम सोचते हो कि छट्टियों की वर्तमान प्रणाली में निम्नलिखित संशोप 
करना उचित रहेगा : 


कं ७७४७७ 


(क) चंकि गणतंत्न और स्वतंत्रता दिवस का जगभग एक ही महत्व होता है इसतिग 
-.. - दोनों दिल छूटी घोषित करना अनावश्यक प्रतीत होता है । इस प्रसंग में यह 
...... द्यान देना उचित होगा कि एक अतिरिक्त छठी का अर्थ है उत्पादन के स्तर 
रा, को बनाये रखने के लिए लगभग ] करोड रुपये. का अतिरिक्त खर्च 
0806 छा नही पंजुव हा वहां यदि अतिरिक्‍त सार्वजनिक ब्य के का 

- चत्य उन चाहिए वबजानिक छ 
की सूची में सेस्व हो तो हमें उनको छोड़ देवा चाहि हम सा टरि 


तंत्रता दिवस की सार्वजनिक छाद्दी को निकाल देने के पक्ष में हैं । 
(ख) यद्यपि प्रतिबन्धित छ 


दर ट्ियों की पद्धति उन छोटे धामिक समूहों की सुविधा के 
गये भारण्भ की गई थी जिनको कि धामिक समारोहों में समय लगाना होता 
छा वास्तविक रूप में यह पद्धति अपनी सुविधानुसार दो अतिरिक्त सावेजनिक 
8 एक साधन बन गई हैँ । इस सुविधा का लाभ स्टाफ के वे 
_कर्मवासे भी ले रहे है जो उस दिन को-जिस दिन वे छ्ी ले रहे है कोई भी 
हा व जाने घायल बा देते हैं। इसके दूसरी ओर कार्यालयों पर कर्मचारियों ढारा 
8 अल के लिये एक अलग हिसाब रखने का अतिरिक्त 

वाकस्मिक छुट्टी टी के वर्तमान बारह दियों में दो दिन और 

छुट्टियों की पद्धति का त्याग कर प्रतिबन्धित 
सम्बन्धित कार्य को बचाया जा सकता 


























सिफारिश 
57 के ५ 5० 7 0 
.. हम सिफ़ारिश करते हैं कि: 
. (3) स्वचंत्रता दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी 
(2) बारह दित की आकस्मिक छट्ठियों: क॑ द 

.... कर त्रतिबन्धित धामिक सार्वजनिक छट्ठियों | और दिन बढ़ा 
के वी चाहिए 
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(॥) अधिर्कत सप्थ भरत! 


जन ह फल 


॥. ]96]-062 मे दूराई बता जआावात छा धकाइल है लागू करने की दृष्टि से, उ 
हे 5 जा  अजकीा 3 व 0 3 .." मई, कं द हि 
के कब] हक ् प्पो मा चार सत्र भता नही 22 
पथ तक में मिके की जिने | भ ही । दा क्र अतिरिक्त पते भत! "है मलता था 
2 कह, ५ ८7 हु कम, 'क | रे ्कनचछ ण़ ने भ्ष च््ः हट सः हे 
विस किसी कर्मचारी की अतिमास 500 झुपय से कम वेतन मिलता है वह निर्धारित घट 
| । रे £ प्र पृ हर यू पार ँ ह2॥ नं दः स्पा दयं ट हक पता 
अतिरिक्त और जनंज नि हि था प्यं कै + बनच्टा के | हा बजझे॑ आंत रिक्ति 
अल प्रा ने) ने पर ना कण खिल के #: 
पत्ते का हकदार हाता | ५०३८७ तप पफणी (छ्‌ ) "| ञ| मापन | 2 है किया तु ्र्ि 
पह पति उतने सामलों में बहुत अच्छा चली है जिनमें कार्यन्रिष्यादन की मात्रा परिणद्ध 
(०९५ ५ ६४| 4 हिंद अर की | जप 
 हय स॑ आकलित का जा सकता ू अर जनत  शायमापनल के नात 'णष्यवदन का न्यन्तप 


आवक मि धघारित का। दिया गया ले । परन्तु फिर भी जह| ड़ हे 


7, हा ८३ 
जज पएने 


कु 
रा 
हि 
पा 
इक | 


हे परिशद्ध मापन के लि प्र झधिश्चित आह निर्धारित मे रह कया जाया ् अथवा जहां 

कहीं ऐसा परिशुद्ध मापन ब्यावशारक पहां रे / ओहाँ इस सुब्रिश्रा के विस्तार का दुरूपयोग 

किया गया है । जो छाय नि धर से बन्‍्टे। का दाजन काया जाना चाहिए अथवा किया 

वा ककता है उसे दिल को बाद हो पन्‍च्टों को लिये अथवा छुट्टियों में करने के लिये छोड़ 

दिया जाता है । भारत सरगार के अतिरिकि समय भरते को व्यय में यहुत अधिक और 
दे 


न्‍क ॥! | /+ 4" णुः 3) ब्लाक का ूऔ €० भ्गूथ लकी 80. ५ 
ः रन्तर र्बाः हरृद्द & 3| & जला फए्ा |905-02 भय लग 8६ शेड रपया था 


मे था, 3967- 
(8 में बढ़ कर लगसग ४3 तारा रुपये हो गया । इसके साथ-साथ कर्मचारियों क 
उंदया में भी बुद्धि हुई है । क्योंकि कान-भार में वृद्धि को कम से कम आंशिक रूप से 
मिटाने के लिये अवधि रिक्त कमंचा:रपों ही निषुकित कर दी जवी है, अतिरिक्त समय उत्तें के 
बय में इस बड़ी बुद्धि के जी चित्य को हम झमझ नहीं पा रहे हैं । दसरे आदतन अति 

. रिक्त समय कार्य, कमंचारी कल्याण के साथ मेल नहीं खाता है । एक ओर तो यह कह 
जाता हे के कर्मचारियों के स्वास्थ्य की द्ठि से उनने काय के घन्टों को सीमित कर दिया 

- जाना चाहिए जब कि दसरी ओर अधिरिकत समय कार्य के फलस्वरूप अधिक कार्य घन्टों पर 
कोई एतराज नहीं किया जे या कि हाल है। के वर्षों में अतिरिक्त समय बिलों की 
राशि के बढ़ने से स्पष्ट है । हमें यह प्रतीत होता है कि जब कि कुछ भासलों में अ 


. ख़ित समय कार्य अपरिहाय् हो सकता हे बार्मचारी कल्याण की यह आवश्यकता है कि कार्य 
पर विताये गये अतिरिक्‍त समय का हे बजा आराभ की अवधि के भाध्यम से होना चाहिये 


. १ कि धल की अदायगी के साध्य । दसरे णब्दों में अतिरिक्त समय कार्य का मआवज़ 
. पैन की अपेक्षा छठी को रूप में किया जाया चाहिये । इसलिये इस समय अतिरिक्‍त 


घमय 
काये की पद्धति की कार्य लालन संशह्यों पर रोक लगाने के (लय हम निम्गलिखित ठो 


कदमों का सुझाव देंगे :-- 


(क) किसी भी कर्मचारी को सार्बजतिक छुट्टी के दिन किये गये कार्य की ऐवज् में 
एवजी छट्ठी देने की मौजूदा व्यवस्था पर जायद ही कभी अमल किया जाता हो बल्कि 
सके घविपरित धन के रूप में मझआावजे की अदायगी कर दी जाती है। सामान्य 
तियम को रूप में, सार्यझनिक झाटियों के दिन अथवा कार्यालय समय के पश्चात्‌ 
किये गये कार्य को लिये विसी उप दिन की छटी दे देने की प्रथा अपनाई जानी 
चाहिये। निर्धारित घस्टों वो पश्चात्‌ कार्य में लगाये गये समय को जोड़ लिया जा 
सकता है और अतिरिक्त समय कार्य की' प्रत्येक छः घन्टे की अवधि के लिये 
एक पर दिन की छठी दी जा सकती है । यदि किसी कार्यालय में अतिरिक्‍त 
समय कार्ये एक लनियमित बात बन जाये और यदि बस्तुत: आवश्यकता हो तो 
कर्मचारियों की संख्या में उचित वृद्धि की जा सकती है। 


: [ख) जहां कहीं उपरोक्त दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता अपनाना संभव ने हो 
. आज की ही भांति घन्टों को छ्िसाव से धन के रूप में मुआवजे की अदायगी 
की जा सकती है परन्त यह मुआवजे की राशि एक सप्ताह में मासिक वतन के 


... लाभ प्राप्त होने चाहिये । 


[04 


बारह न भाग से अधिक नहीं होती चाहिये । ऐसी अदायगियां केवल अपवादक्क | 
मामलों में हो की जानी चाहिये । इससे अतिरिक्त समय कार्य की अद्णो 


प्र व्यय कम हो जायगा क्योंकि जिस किसी सप्ताह में अतिरिक्त समय वार हू 
किया जायगा, उसमें अतिरिक्त समय कार्य के लिये अदायगी का प्रश्न र 
नहीं उठेगा । 


सिफारिश : 
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हम सिफ़ारिश करते है कि : 


.._(]) अतिरिक्त समय कार्य के लिये, निर्धारित समय से अधिक समय तक किये पे 
.... कार्य के कुल घस्टों को जोड़ लेता चाहिये और प्रत्येक छः घन्टे के बर्तिल 
समय कार्य के लिये एक दिस की छठी देनी चाहिये । जहां कहीं इस प्रयोग 


के लिये स्टाफ में वृद्धि स्यायोचित हो, वहां स्टाफ में समचित वृद्धि की व्यवणा 
. कर दंनी चाहिए । 


..._ (2) जहां उपरोक्त सुझाये गये रास्ते संभव न हों, वहां आज की ही भांति घरों दे 

हिसाब से धन के रूप में मुआवजे की अदायगी की जा सकती है परल्तु क 

.. मुआवज़ की राशि एक सप्ताह में मासिक वेतन के बारहवें भाग से अधिक कई 

हट के चाहिये । ऐसी अद्यगियां केबल अपवादात्मक मामलों में ही की जाई 
- चाहिये । 


(५) सेवा निबत्ति और पेन्शन 
_ 5- सरकारी सेवा से सिविल कर्मचारी काफ़ी कम आयु में बाहर हो सकें ऐसी व्यवस्ता 
5 लए दी जाती चाहियें और उत्तको ऐसा करने पर 


४! पेन्शन और सेवा की अवधि के अब 

के बड़ सगठन बहुत से एसे कर्मचारी होंगे जो यह महसस्त कर 

पक होंगे कि उनकी प्रतिभाओं का उपयोग किसी और जगह अपेक्षाकृत अधिक अच्छा हो सकता 
. थआा। इस कारण हम सिफारिश करते 


द हैँ कि सिथिल कर्मचारी को 5 साल सेवा करते वे 
.. बाद यह सुविधा देने की इजाजत देनी चाहिये और उसे समानपातिक पेन्शन और उपदान के! 
 चाहिये। जब कि यह उपबन्ध सिविल कर्मचारियों पर सामान्य रुप से लागू होता चाहिये, 

.. पदोन्नति में अधिक्रमण हुये कमचारियों में से ज इसी कारण से 5 साल से पहले 
. चीकरी छोड़ना चाहते हों उन्हे निवृत्त होने की इजाजत मिलनी चाहिये। एसे मामलों के बिग 
हम यह सुझाव दंते हे कि कम से केस दस साल की सेवा के बाद समानपातिक पेचशन और 

_उपदान देकर उन्हें निवृत्ति की इजाजत दे देती चाहिये । ... 
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हम . सिफ़ारिश करते है कि 








() किसी सिविल कर्मचारी को परे 


होने की इजाजत दे दती चाहिये और उसे समानप कप स्वेच्छा से विवृत्त 
देता चाहिये। हज 7 7 मर 


पूर्व भी, कम से कम दस साल सेवा करने हक हू वर्ष की अवधि से 
मिलने की इजाजत होनी चाहिय ० 


| के साथ निवृत्ति 


035 


... & केख्रीय सरकार ते यह प्रस्ताव रखा है कि जनता के हित के लिये प्रथम और 
- ख्लीय श्रेणी के रा की 2 छ साल की सेवा करने के बाद 50 साल की आयु हो जाने 
 क्रेबाद (इन में से जो भी पहले हो) निवृत्त हो जाना चाहिये और सरकारी कर्मचारियों 
: क्षे ऐसा विकल्प प्राप्त होना चा हिंय कि वे 5 महीने का नोटिस देकर निवृत्त हो सकें। 
. इस्कारी सेवा में अधिक उम्र में श्रवंश करने का स्थिति में अर्थात्‌ 35 साल या उससे भी 
. बधिक उम्र में, कर्मचारी और सरकार इस अधिकार पर अमल तब कर सकते हैं जब कि 
 ह्ंचारी उम्र 55 साल की हो गई हो या उसने 25 साल सेवा कर ली हो (इनमें से 
 ज्ञोधीपहले हो)। ऐसी निवृत्तियों के विषय में सरकार की यह परिकल्पना है कि ऐसे 
 बधिकारियों को सेवा में ज्यादा दिन रखना सरकार के लिये हितकर नहीं होता । 


7, वर्तमान संदर्भ में ऐसी व्यवस्था को हम उचित समझते हैं ।परन्त इस शक्ति के 
दत्मयोग के संबंध में किसी भी प्रकार के संदेह का निराकरण करने के लिये यह आवश्यक 

४ कि समय-समय पर, जसे, हर तीसरे या छठे महीने संबंधित विभाग या कामिक एजेन्सी 

॥ अध्यक्ष को उन सिविल कर्मचारियों के मामलों को अपने हाथ में ले लना चाहिये जिन पर 

के नियम लागू होता है । इस प्रयोजन के लिये ही बनी विशेष समिति के परा- 
पसे अनिवार्य निवुत्ति के लिये नोटिस दिये जाने बाले या स्वेच्छा से निवत्त होने के 

. वियरे विकल्प दिये जाने बाले कर्मचारियों की सूची को अन्तिम रूप देना चाहिये। ऐसे 
. ब्रचारियों को मामलों में जिनका नाम इस सूची में पश्रण्टाचार या उनकी ईमानदारी में 
पंदेह के कारण जोड़ा जायेगा, सतकंता विभाग के अध्यक्ष के विचार प्राप्त कर लेने चाहिये। 

. प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को लिये विशेष समिति में मंत्रिमंडल सचिव, केन्द्रीय कामिक 
. ऐसी का सचिव और केन्द्र का सम्बन्धित सचिव शामिल किये जायें। राज्य में इस विशेष 
:. प्र्तिति में मुख्य सचिव, ग्‌ 880 और सम्बन्ध्रित सचिव शामिल होने चाहिये। इसी 
.. प्रताए द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को लिसे उच्च शक्ति समितियां बनाई जानी चाहिये । 


: प्िफारिश ++- 
... 60 
हम सिफारिश करते है कि पूरे 25 साल सेवा करने के बाद या 50 साल की 
उम्र होने के बाद जो सिविल कार्मेचार्र अपनी अनुपयुकतता या अदक्षता के कारण 
सेवा से निवात प्राप्त करते है उनकी सूची एक उच्च शक्ति समिति द्वारा बनाई 
जाती चाहिये। प्रवम श्षेणी के सिबिल कर्मचारियों के लिये बनाई जाने वाली 
समिति में मंत्रिमंडल सचिव, सम्बन्धित सचिव, केन्द्र में कामिक विभाग का 
. सचिव शामिल किया जाना चाहिये और राज्यों में विभाग का अध्यक्ष और 
. संबंधित सचिव होना चाहिये इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के सिविल कर्मचारियों 
के लिये भी समितियां बनाई जानो चाहिये।। 


... $ पेरशन की प्रमान्ना और अन्य शर्तें निर्धारित करने वाले मौजूदा नियम द्वितीय वेतन 
. आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप बने हैं। तब से लेकर अब तक के दस वर्षों में 
. परिस्थितियों में हुए परिवर्तन से इन भियमों में उदारता लाना न्यायोत्रित हो गया है। 
.. इस समय- सरकार के अश्ीन अस्थायी अथवा स्थानापन्न सेवा से पूरी पैन्‍शन की हकदारी 
. तभी होती है जब निरन्तर सेवा के पश्चात्‌ उसी अथवा किसी अन्य पद में पुष्टि की गई 
. हो। सरकार के कार्य कलापों में विस्तार 'को देखते हुये नये प्रकार के कार्यो के लिये अनेक 
.. गये संगठन अस्थाई आधार पर बना दिये जाते है' और यह हो सकता है कि कमंचारी एक अस्थायी 
.. मंगठन से किसी अन्य अस्थायी संगठन में चले जायें। इस प्रकार ऐसे भी कर्मचारी हैँ जो अनेक 
.. वर्षों से अस्थायी आधार पर सरकारी सेवा में काम करते रहे हैं और यह सम्भव है कि वे 
. अस्थायी रूप में ही सेवा निवत्त हो जायें। ऐसे कर्मचारियों को पैन्शन प्राप्त करने का कोई 
हैक नहीं होता। गा द ः 
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हम बह सिक्रा।रश करते है कि याद कोई अस्थार्य/ कर्मचारी बिना किसी 


घोर 
वे या जाजक समय तक सरकारी सेवा में रहे तो चाहे उसके प्र 
उसका पूए्ट का जाये अबबा नहीं, उसकी समस्त सेव पेन्शन और आनतो पु 
के प्रवोजनों के जप स्थायी सरकारों कर्मचारियों के जिये अनुमत्य सीमा तक फ् 
जाय । 


9. धरने का ऋय-ग का मे जरखतर ह्ास जीर इसके साथ साथ कराधान की त्रा हे 
गत के माजूदा मत्ति का बहुत ज्यादा अरर्याप्त बना दिया है । आजकल पेच्शन पेज हे 
अच्तम तोत वर्षों की ओम वरिजपण्ध्रियों के पौन बदा आठ को आधार पर परिकतित ई 
जाती है और जिसकी अधिकरम सौभा 075 रू० प्रतिभास ह। पन्शन की यह प्रभाव 
ओर नियत की गई अधिकतम सीमा दोनों ही वर्तमान जीवन निर्वाह खर्च और कैरियर हे 
दोरान सरकारी कर्मचारी द्वारा की जा सकने वाली बचतों से मेल नहीं खाती हैं। 
निर्वाह खर्च में तोब्न बुद्धि हो गई है, और उसी को साथ-साथ बचत करने की म्भावर 
में कमी हुई है। वास्तव में, सेबरा-निवृत्ति पर परिलब्धियों में हुई कमी उससे भी अधि 
होती है जितनी कि पेन्शन की प्रभात से प्रतीत होती सका कारण यह है कि पेणन 
भोग की उन विश्नत्ञ कल्थाणकारी लाभों का हक नहीं होता गे सेवा में लगे हुये सिविल कई- 
चारी के होता है। इन कल्याणकारी लभों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ सेवा के दौरान आद 
और चिकित्सा के लिये सरकार द्वार। दी जाने बाली अ। थिक सहायताये 


कनचारियों, विशेषह्प से उच्चतर श्रेणियों के कमचारियों की सेबा | 
में एकदम कभी का सामना 


है करता पड़ता है और यह उस समय होंता है जबकि उनकी परारिवाखि 
जम्मेदारियां सबसे जादा होती 


0. अनेक विदेशों में सेवा निवृत्ति की शर्तें इसकी अपेक्षा कहीं अधिक आकर्षक हैं और सेव 
. चिवरत्ति पर परिलब्धियों में 


एकदम कमी नहीं आती । कल्याण की एक मद के रूप में और सेवा के . 
. मनोबल को बनाये रखने को 


दृष्टि से, हम सिफारिश करते है कि पेन्शन के लाभों को निम्तलिणित 
जाय 


(क) आज कल की तौत बंटा आठ के 
..... तीन वर्षों की| औसत परिल 


प्रकार से उदार बना दिया 


मुकाबले में पेन्शत की अनमत्य प्रमात्रा सेवा के अति 


न ब्ध्वियों का तीन बढा छ: भाग कर दी जाये । मौजदा अधिक है 
7 हम सीमा को भी बढ़ा कर एक कक रुपये प्रतिमास कर दिया जाये । मृत्यु-व-सेवा 


7 निुत्त आनुतोषिक की प्राप्ति 
... की अमात्ा में कटौती केवल से 
५ हे ु जानी चाहिये ! 


वैकल्पिक कर दी जाती चाहिये और इस कारण पेन्श 
निवृत्ति 












लक 


रन्कुरत हा ४० 


कतो भो वाणिज्यिक और का 
' के सम्तत्थ में जो आजरूल ; की नौकरी को स्वीकार करते 


+. >अबत्रां ऐयो नियुकित्रयों को अनुमोदन एक... है उत्तको हटा देना चाहिये 
. . - फिर भी इसके सम्बन्ध "में अं क 





. यद्धि नई नौकरी से प्राप्त होने वाला- 
अच्तम वेतन से अधिक हो, तो 
'अबबा पूर्णतया, जसा भी आवश्यक 
जाये जिस अवधि में वेतन जमा पेन्शन 


करना आवश्यक है :- 


शि आंशिक रूप से 
के लिये रोक रखी 


म्तः अन्तिम वेतत _ 


। पशच पश्चात्‌ दो वर्षों की अवधि के दौराब 


शाह 7 


। इस प्रकार सरवारों 
ब्रत्ति के.पश्चात परिलब्धियों 


7 नूत्ति के पहले दो वर्षों के गुजर जाने के बाद की. 


त्‌ हो जानी चाहिये। परल्तु 


सरकार के अधीन प्राप्त 


409/ 


से अधिक रहे। पन्शन का अत्यक्ष अदायग्ी से पूर्व पेस्शन भोगी को वस्तत: प्राप्त 
होने वाले वतन के सम्बन्ध मे एक प्रमाण-पत्र देना चाहिये, ताकि पेन्शन को रोक 
बी जाने वालो प्रमात्रा (यदि कोई हो) का निर्धारण किया जा सके। 
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हम सिफारिश करतें है के 


(4) आजकल की तीन बढा के मुकाबले में पेच्शन की अनुमत्य प्रमात्रा, 
सेवा के अन्तिम तोना वर्षा की ओसत परिलब्धि | का तीन बदटा छ: पभाग 
क्रर दो जाये। मोजद। अधिकतम सीमा को भी बढ़ा कर एक हज! 
रुपये प्रतमास कार दिया जाये। मत्य-व-सेवा निवृत्ति आनतोपिक की प्राप्ति 
बकल्पिक कर दी जानी चाहिये और इस कारण पेन्शन की प्रमात्रा में 
कटोर्त हा ले सेवा निव्रलि के पहले दो वर्षों के गज़र जाने के बाद की 

वाहिये । 


कक, शक 
लक 


सेवा- लेबल कामिकों पर सेत्र-निवर्सि के पश्चात दो वर्षों की अवधि हे 

ना किया भी बागिज्यक और अन्य प्रकार की नौकरी को स्वीकार 

करने के संत्रेत्र में जा आजकल प्रतिबन्ध लगाये जा हैं उनको देता 

चाहिये अवबा एसा नवावलयों का अनुमोदन एक आम बात हो जानी 

 चाहियें। परस्तु फिर भा इस संबंध में निम्नलिखित शर्ते लागू करना 
आवश्यक है :- 


रत 


बिल + ७ 
> 
80 अब क 


याद नई नोकरी ने प्राप्त होने वाला वतन जमा पच्णन सरकार के 
जवान प्राप्त अन्तिम वेतन से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में पेन्शन 
की शशि आंशिक झय थे अबबा पूर्णतया, जसी भी आवश्यकता हो 
उस अवधि तक के लिये रोक रखो जाये जिस अवधि में वेतन जमा 
पच्शव सरकार की अव्ीन प्राप्त अन्तिम वेतन से अधिक रहे। 


(०) तबादले; 


. १4. आवाधिक तबादलों की प्रगानती का एक लम्बा इतिहास रहा है। हम यह सोचते 
हु कि यह प्रगाली अब परानी पड़ गई है। स्तष्टतया यह प्रथा इस (ष्टिकोण से चलाई 
गई थी कि अधिकारी लोग जनता पर ऐसा निजी प्रभाव न प्राप्त कर ले जो शासतिक 
शक्ति के लिये हानिकर डो। इसलिये दिसी भरी महत्वपूर्ण अधिकारी को एक ही स्थान 
पर तीत या चार साल से अधिक नहीं रहते दिया जाता था। हम सोच हैं कि स्थिति 
व बदल गई है।' सरकार को अपने ही कर्मचारियों पर संदेह करने की अब आवश्यकता 
नहीं रही है। दूसरे, आज को गास्दर्त में ब्राग्म्बार तबादलों से विकासात्मक कार्गों में 
व्यवधान पड़ता है, इसके लि. यह आजशण्यक है कि जिस अधिकारी को कार्यक्रमों की देख 
: रेखे का कार्यभार सौंपा गया है, उस अधिकारी और जिस समाज में वह काय कर. रहा 
है उस समाज के बीच निरन्तर साहचर्य और निकट के सम्बन्ध रहें। इससे अधिकारी के 
सत्र में कार्य-तुष्टि (जॉब सैदिसफविशन) और कार्य, के निष्पत्ति भाव जागृत होंगे। राज्यों 
और केन्द्र में सरकारी अधिकारियों ते! तवादलों पर सरकार ने कितना व्यय, किया. इसक 
. विस्तृत आंकड़े आसानी थे उपलब्ध नहीं है । अतुमान लगाया ग्रया हैं कि रक्षा.और 
रैलव विशज्ञायों को छोड़ कार वेण्द्रीय विभागों में इस मंद पर 967:--68 में लगभग 50 
. शोख रुपया खर्चे किया गया। कर्मचारियों की जिस संख्या के सम्बन्ध यह आकड़ है वहे, राज्या 
और केद्ध के सम्रण सिबिल कर्मचारियों की संख्या का एक बंटा दसवां गग है। 


0 ७ 


इसलिये सम्भव है कि इस पर कुल मिलाकर लगमग पांच करोड़ रुपया झर्च होत। 
हमारा विचार है कि तबादलों को फलस्वरूप सम्बान्धित अधिकारियों को रिलली 
असुविधा होमे के अतिरिक्त इस पर हुआ रात अआाध्िकांशत: निष्फल है 


(2 
ः 


. 2. हम यह अनभव करते है कि तबादलों की सीति पर जो विशेष ध्यान देता चाह्लि 
था वह नहीं दिया गया है और अभी भी बही नेर्मः तोर पर तबादले किये जाते हैं। 
इसलिये हम यह सुझाव देते है कि तबादलों के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन के लिये निम्नलिद्ित 
सिद्धान्त होने चाहिये ॥ 


(क) जहां कहीं पद के साथ नियामक जिम्मद।रथां जुईः हुई हूँ, जसे, पृततित 


आय-कर और सीमा-शत्क इत्या दि के मामलों में आवधिक तबादले नियमत 
होने चाहिये । 


(ख) विकास और कार्यक्रमों के प्रबंध से संबंधित पदों में एक ही स्थाव पर 
अधिकारियों का बता रहता एक नियम 
अपवादात्मक मामले वह होंगे जिनमें पदोन्नति निहित हो अथवा जिममे 
नये कार्यक्रमों के लिये योग्य कामिक की आवश्यकता हो। 


(ग) अध्यापकों और अनुसंधान कर्त्ताओं के मामलों में सामान्यतः: तबादलों # 
कोई आवश्यकता नहीं है। 


... (घ) जहां तक प्रशासन और प्रबंध करने वाले प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों का | 
0 क लिये ही तबादते | 


सम्बन्ध है, सम्बन्धित अधिकारी के कैरियर की' उन्नति 
की. योजना निर्धारित की जानी चाहिये। 


(7ए) डाक्टरी देखरेख 


3. सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को डाक्टरी देखरेख और इलाज के 

लिये कुछ रियायतों का हक प्राप्त है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना के अधीन दिल्ली में . 
रहने वाले सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य संवा 
योजना की डिस्पेन्सरियों और सरका 


क्‍ 7री अस्पतालों में निःशुल्क इलाज और देखरेख की सुविधा 
_ आप्त हैं। यह ठीक है कि उन्हें 
होता है, परन्तु उनको प्राप्त होते वाले लाभ धन 
होते है। अन्य स्थानों पर जहां पर केन्द्रीय सः 
कर्मचारी और उनके परिवार सरकारी 
सकते हैं। प्राधिकृत डाक्टर द्वारा - रत परन्तु हस्पताल से निःशुल्क न॒प्राप्त होने 
वाली किसी भी दवाई की कौमत और क्विसी भी विशेष परामर्श और. देखरेख से सम्बन्धित 
बा जाती है । हरकत यो हो विशेष इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूति 
रहा है । विशेष पूलिस स्थापना द्वारा की गई स्पा ५4894 का 308 किया ह 
मिल कर अथवा उसके बिना ही चिकित्सा प्रा है कि प्राधिक्रतः डाक्टर बे 
किये गये हँ । दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों न 
के अधीन ऐसे दुरुपयोग की कोई गंजाइश न॑ 
प्रतिपूतति योजना को बन्द कर दिया जाय । सरकारी 
के लिये हम यह सिफारिश करते ह कि अंशदायी 
पर लाग कर दी जाये । जब तक एसा न हो 
प्रतिपृति की राशि की एक अधिकतम सीमा निर्धारित 
























करत हैँ. कि मौजूदा 
अधिक प्रभावी लाभ 
सरकारी कर्मचारियों 


ना चाहिये और तबादला अपवाद।| 


अपने वेतन के अनुसार एक छोटा मासिक अंशदान देगा. 
की दृष्टि से उनके अंशदान से कहीं ज्यादा 
पेय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू नहीं है, सरकारी 

हस्पतालों से संलग्न प्राधिक्रत डाक्टरों से इलाज करा. 





ये सरकार स्वास्थ्य योजना 


घी खर्चों के लिये 
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मे यह सिफारिश करत हें कि मौजदा प्रतिपूति योजना को रुमाप्त कर देना 
चाहिये । सरकारी कर्मचारियों के अधिक प्रभावी लाभ के (छ* अंशदायी स्वास्थ्य 
योजना का क्षेत्र विस्तत करके उसको सभी सरकारी कर्मचारियों पर लाग कर 
देना चाहिये । जब तक ऐसा न! किया जाये तब तक चिदित्सा संबंधी खर्चा की 
प्रतिपर्ति की राशि की एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये । 


(५७४) आथिक प्रोःसाहन ओर प्रस्कार 

4. सरकारी कार्यालयों में एक महत्वपृर्ण काम औसत कर्मचारी को अपने कार्य में 
झ्ेक्षाइत अधिक रुचि लेने के लिये प्रेश्ति करता होता है । यह अक्सर कहा गया है कि 
रुकारी कर्मचारियों में काय के साथ तादात्य की भावना का अभाव है। हमने अन्यत्र 
भर्ती की कार्यविधियों के संशोधन और उच्चतर पदों पर पदोन्नति के अनेक उपाय सुझ 
है। जब उन संशोधनों पर अमल किसा जायेगा तब उनके द्वारा सर्वाधिक सोग्य व्यक्तियों को 
तुअव्सर प्राप्त होंगे और संशोधन ग्वर्य शविताशाली प्रोत्गाहन के रूप में होंगे । हम यहां पर 
पाठन को उद्देश्यों में कर्मलारियों को सन्नणागिता की एक निश्चित भावना की उन्नति के 
तिये कुछ सुझावों पर विचार करे । 

.) ऐसा प्रतीत होता है कि आशिक प्रोत्साहनों के साधनों के द्वारा कर्मचारियों के किसी 
भी समूह के उत्साह को उत्ताजत करते और बनाये रखने की आवश्यकता पर 
पर्याप्त रूप से मार्मता सहीं शिर्ली है । संदि किसी इमारत अथवा सड़क 
अथवा टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना, फ़षि विस्तार कार्यत्रमों के क्रियान्वयन, 

दि जैसे विशिए्ट कार्मो में, कार्यक्रमानसार अथवा कार्यक्रम से पूर्व काम 
करने में कोई कममसारी समझ लगा हुआ हे तो उस स्थिति में रोलिंग कप अथवा 
जयस्ती जैसे उपसनतस पर्ण्कारों हा बारा उसकी कार्य निष्पत्ति की मान्यता प्राप्त 
होनी साहिये । अलग-अलग व्यतित्यों दो मामलों में प्रशंसात्मक प्रमाण-पत्र 
भी जारी किये जा सकते  । समह # प्रत्येक कर्मचारी की बाधिक निष्पादन 
रिपोर्ट में भी उसका हाशा किये गये बोगदान को प्रशंसास्वरूप उपयुक्त इंदराज 
द कर दिये जान साहिय 
.. [॥) ऐसे कर्मचारियों को जे। कार्य मे यक्तिकरणण' ये लिये मल्यवान सुझाव दंते हैं और 


जिसके फलस्वरूप धयत पं) वर हप्षिक कार्यदक्षता आती है, मौजदा नकद 
परस्कार योजना के जलिरितल, जग्रिय बेसन बे द्धियां मंजर करने की व्यवस्था करनी 


अससालथा मना कोन, 


दिये जाने बाली प्रणाली हस्य सेबाओं में भी अपनायी जानी चाहिये । निरन्त 
और सराहनीय वार्य या कदित स्थितियों में कार्तव्यनिष्ठा के लिये गुण और 
प्रशंसात्मक प्रमाणन भी दिये जान चाहिये । यह आवश्यक है कि यह पुरस्कार 
एक ओपचा रिका बिभागाय समारोह में दिय | 


. + [॥) किसी के अनकशणीय था बिशिएह लिशण्यादस वो लिये पुलिस सेवाओं में पदक 


प्िफारिश ॥ 
64 ' 
हम सिफारिश कहले #' कि 
() किसी विशिष्ट परियोजना को समय पर समाप्त हो जाने पर रोलिंग कप या जयन्ती 
.. के रूप में प्रोत्माहन दिये जाने चाहिये । अलग-अलग व्यक्षितयों के मामलोंमें प्रशंसात्मक 
प्रमाण-पत्र दिये जाने चाहिये । 
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(2) ऐसे व्यक्तियों को, जो कार्य के सरलीकरण के लिये मूल्यवान सुझाव देते हैँ और 
जिसके फलस्वरूप या तो खं में कमी आती है 


। [ रे या दक्षता बढ़ती है, नकद 
पुरस्कार अथवा एक या दो अग्निम बतन वृद्धियां देनी चाहिये । 


(3) किसी कर्मचारी के सराहनीय अधबा विशेष निष्पादव के लिये पदक दिये जने 
चाहिये जेसी कि आजकल पुलिस बिभणण में प्रथा है । 


(शा) सरकारी कर्मचारियों के लिये निवास स्थान: 


5. अध्ययन दल (एन) ने सरकारी कर्मचारियों के पर्याप्त और उचित आवास की 
कमी की ओर ध्यान आक्रृष्ट किया है । आजकल सरकार अपने केबल महानगर बोर 
बड़ शहरों के कुछ कर्मचारियों को आवास प्रदान बरती है । यद्यपि कई श 
किराये की आ्थिक सहायता देती है फिर भी निवास स्थान की सामान्य 


हरों में सरकार 
अधिकांशत: सरकारी कर्म 


कर्मी के कारण 
चारियों को निश्चि मकान-मभालिकों की दया पर रहना पढ़ता है। 


6. हमाश विचार है कि सरकार को सिद्धांततः अपने सभी कर्मचारियों को समुचित 
वास अदात करने की आवश्यकता को स्वीकार करना चाहिये । इसकी आवश्यकता ३ 
केवल कर्मचारियों के कल्याण के न्यूनतम उपाय के रूप में ही है बल्कि उनको निजी मकान 

मालिकों के संभाव्य आभार से मक्‍त रखने के लिये भी है । सरकार द्वारा बड़े पेमाने पर 
. आवास गृह बनाने के कार्यक्रम को तुरंत हाथ में लेने को सम्बन्ध में वित्तीय परिसीमाओं 
का हमें ज्ञान है। इसलिये हम आजकल के आवास बोर्डों और नगर सुधार न्यासों की सेवाओं. 
की प्रयोग करने का सुझाव देते है। सरकारी कर्मचारियों को किराये पर मकान देने के . 
. लिये आवास बोडों को उनके लिये मकान बनाने चाहिये और सरकार को आवश्यकतानुप्र द 
.. आयिक सहायता देनी चाहिये अथवा जीवन बीमा निगम के माध्यम से आशिक सहायता 
._ की व्यवस्था करनी चाहिये । छोटे था बड़े शहरों में जहां कहीं भी सरकारी कमचारी अच्छी 
. जया में लगे हों वहाँ के लिये उचित योजनायें बननी चाहियें । 
. सिफारिश ६ का 0 2 
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.... हम सिफारिश करते 
... - 2 पदान करने की आवश्यकता को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना चाहिए। 
४ ० तुरत- उपाय हि के तौर पर आवास वो्डों को मकान बनाने और उत्तो सरकारी 
..._ कर्मचारियों को किराये पर देने के लिये प्रोत्ताहित करना चाहिये । इस प्रयोज 
कह का आवास बोडों को या तो ९." सरकार की ओर से आवश्यकतानुसार 


हैं कि सरकार को अपने सभी कर्मचारियों को उचित 


/:० सामा जेका और बाथिक बिकास में सरकार के पत्थक्ष रूप से धाग लेने के परिणाम: 
स्वरूप सिविल सेवा के क्षेत्र में नौकरी की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। अन्य क्षेत्रों की 
मे कि सरकार के अधीन नौकरी के अवसर तक गकिसे बढ गधे हैं; इतव कि पराज के 
कम से कम शिक्षित वर्गों को नौकरी देने वाली कि : की किए गा 
सरकार ही रहेगी । - इसलिये यह आवश्यक है जोकरी की पा 
उन सभी व्यक्तियों को समता क आधार दा हा हे शर्ते 


._ (5) सरकार के अधीन नोकरो के सम-अवसर 















५ पर उपलब्ध 
पूरी करत हू ॥ | पा ि। 
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[8, इस संदर्भ में आजकल सरकार के अधीन महिलओं की नियक्तियों की बढ़ोतरी 
का महत्व. बढ़ गया है। सरकार के अधान परत जार पत्त। दाना का न|कर। करता एक आम बा त 
ट्री गई है | हम साचत हे कि द््ण भर आजकल का ब पगात के बराजगार) की अवस्था में यह 
प्रमाजिक त्याथ के प्रतिकूल है। जब पतति-पत्ता दानों हू! जिनमे एक ही परिवार बनता 


दे प्रकार ने करी मे प्रवश करत ह ता इसे सगार का है* पॉच्वा» एक अतिश्वित एसी 


करी पर कंढज़ा कर लता है, जे। कि अन्यथा एक अस्य परिवा» को सहारा दे सबाती 


कण 


| ही। इससे देश भर में नौकरिया बे सामाज्य कमा का दृष्टि से दगरे माला परिवार जीवन 

विर्वाह्‌ के किसी भे ]ी साधन से बंसित रह जाता है। ० गर गंगा पल गा की वि गा 
बराविक एकक होता हैं आर समाण राजगार ' ये है, का वतंमान 
इंद्भ में अर्थ है, कि कम से कम प्रत्येक पश्यार दा उस रोजगार प्राप्त हो। यदि 
प्िियती दोनों ही सरकारी नोकारी करत ह और इस प्रकार गम्भबतः सिसी अन्य परिवार 


बढ 


व्प्प्क 
३ 
नई 
जा 

डर 
जप 
-ई 
“5. 
_हेहै 

५ 7] 
सु 

है के हे, 
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हा ] 


है 


हि दर हि पा समा हे सो सा हाफ अनीता रूपा $£ प्रा 7 
को इसे। के समान अबशर सा थे चित केश देते हे तो ब् पता शाशका रूप से प्रा नहें 
हो पायगा । 


रू८ जज 
हााओिए। 


|] 


ज्ः 


सलिये हम यह अनुभव करते ४ विः जहां तक सब्यार का संबंध है रोजगार वे 
परधवसरों पर ऐसा प्रतिबंध लगासा दिया जारा मी था था तो पति दा प्राप्त हों या पत्नी 
को। हमारा विचार यह है कि बढ़ती |ै४ बरोज्गार। के दराद संदर्भ में सामान्य जनता के 
हितों और सामाजिक न्याय का हितों के मांग महा है कि साबजनिक रोज़गार के मामलों में 
एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीस जवसारों को समानता का प्राप्त करने के प्रयासों 
मे पूर्व एक परिवार और दुसदे परिधार के चीन ऐसी समता को सुनिश्चित बार देला 
. चाहिये | इसलिये प्रतिबस्ध लगाना स्थायोशित हैं और सरबाण के अधीन पति और पत्नी 
. दोतों ही की नौकरी पर ऐसे प्रतिबन्ध लगा देने भादिये। / 
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4९ 


. 20 ऐसे प्रतिबन्धों का आचित्य श्र रूप से प्रशासनिक दृष्टि से भी हैं। हमें यह 
भी बताथा गया है कि संता में पलि और पत्नी दोनों को ही उपस्थिति से उनकी तेनाती 
के पंबंध में भी कठिवाएयां पैदा हं। जाती है । अवसर प्रशासन पर यह दबाव डाला जाता 
है कि एक ही शहर में और कभो-याी तो एक हो विदेश में वेन/तियां दी णायें। 


ईंट 


. प्िफारिश ; 
66. 
हम यहू सिफारिश करते हैं कि देश में बढ़त हाई बेरोजगारों को संदर्भ में और 
इस देखद स्थिति भे उस शाह को सानिश्चित कास्ने लिये कि कमा से कम 
प्रत्येक परिवार को पास जीवस भिर्धाप् के कुछ ने कुछ साधन होने चाहिये, कम 


से कम सरकार की अधीन, पश्चिर को एक से आधिक सदस्य के। नौकरा पर 

प्रतिबंध जगाने उचित की होंगे । हंस प्रयोध्रस के लिये, परिवार को अथ 

केवल पति और पत्यों लेसा। सातष्यि । पा ' पृत्ञ। दोनों का हों सरकार के 

धीम एक ही समय पर गौकरों नहीं दी जाने साट्॒थयिे । ये उपबस्ध सरकार! 

. सेवा में भविष्य में प्रवेश करने खेल व्यक्तियों पर लग किये जाने चौहिय 

. और छघिस तारीख में ये लाग किये जायेंगे छा तःरीख से पहले ही से सेव) में 
 काय कर रहे व्यवितयों पर लाग नहीं किये जाने चाद्टिय । 


(४) कार्य की विधियां और प्रक्रियां 


_ ॥, सरकार द्वारा नियोणित स्टाफ में विशेष बुद्धि की दुष्टि मे और उसके हारा किय 
बने वाले कार्यों की विविधता की दृष्टि से विभिन्न प्रकारों के कार्यों को संपादित 
रन के लिये उचित संगठन और गमितिसंगल विधियों का सह धिक बढ़ गया है । 


के 


इससे पद्ध ते प्रशासन में सशक्त और समर्थ संगठन तथा पद्धति स्कन्ध की अ गवरस्यकता क्र 
बढ़ गई है । यद्यपि संगठन और विधि कार्य भारत सरकार में 5 वर्ष पर्व प्रारम्भ त्न्शि 
गया था, तथापि हमारा यह विचार है कि यह अभी तक समुचित रूप से व्यवस्वित 
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किया गया है और इसकों उतना महंत्व नहीं दिया गया जितना कि इसके लिये आवइक 


ह्'ै। 


2, इसलिये हम सरकार में विभिन्न पदों, विशेष रूप से तीसरी और चौथी #ः 
के स्तरों पर जो कि सरकारों कमंचारियों क 98 प्रतिशत हैं, के लिये कार्य-मा 
विक/स को तुरंत आवश्यकलः. पर बल देंगे। इन स्तरों पर कार्य अधिकतर ने 
पनरावर्ती होत। है और समचित कार्य-मानकों का विकास करना और उन पर 
अमल करना आसान होना चाहिये | इस पर भी रलव और डाक-तार विभागों में एक छोर 
क्षेत्र को छोड़ कर इस कार्य को वड़े पम्माने पर हाथ में नहीं लियः गया है। ऐसे प्रावके 
के विकास के फलस्वरूप न केवल बहुत बड़ी बचत होगी बल्कि विभागों में समग्र रूप से आदि 
दक्षता आयेगी । इसलिये हम सिफारिश करते हे कि प्रत्येक विभाग के लिये इस कार्य को एफ 
करने के लिये एक अन्तिम तरोख नियत कर दी जाये और इस कार्य से संबंधित व 
एककों, यथा संगठन एवं पद्धति एककों, स्टाफ निर।क्षण एकक और प्रश+सनिक्र सथार विश्न 
सभी के साथनों का उपयोग किया जाना चाहिये। 


हमें ऐसे; जानकारी मिली है कि पछले दर्षों में एस उदाहरण रहे हें शिनमें कुछ मंत्रावरे 
ने अपने स्टःफ की स्टाफ निरक्षण एकक के द्वार! समीक्षा करवाने में हिचकिचाहट दिला 


हैं। हम इस वात पर वल देंगे कि इस मामले में किसी भी मंत्रालय अथवा संगठन दो 
किर्स, भी प्रकार को छूट नहीं दो जानो चाहिये। संघ लोक सेवा आयोग और भार हे : 


. नियंत्रक-महालेखा वराक्षक को सचिवालयों और साथ हो साथ राष्ट्रपति, उपरःष्ट्रपति और 
 प्रधात मंत्र! के सचिवालयों में कार्य कर रहे स्टाफ की संख्या की भो स्टाफ निरोक्षण एह . 


द्वारा समाक्षा की जानो चाहियो ॥ 


24. सरकार, रछार्यालयों में विलम्ब से बचने को लिये एक रोचक सुझाव हमारे ससर 


प्रदत्त किया गया । जिम कागजात का निपषदान' उन्तक लिये निर्धारित समय के भोत 


नहीं किया जाता है, उन पर नोटिंग लाल स्थाही से को जानी चाहिये। इसके नियदान . 
देर। के मामले उभर कर स मने आयेंगे और पय्वेक्षा अधिकारी उन व्यक्तियों के विद . 
. आवश्यक कारवाही सकेंगे छिन्‍्होंने समुचित कारण के बिना ही उन कागजात पर 


कारंवाई करने में देरी की है। इसको साथ हं। साथ जिन लोगों को कागजात का *: 
करना है वे भी देरा न होने देने के सम्बन्ध में ध्यास रखेंगे। हेम सिफारिश करे ह 
_ कि सरकार इस सुझाव पर विचार करे। 


. 25. लोगों की शिकायतों को सुनना और जहां तक संभव हो सके उनको दूर करे 
. की चेष्टा' करत, प्रशासन का एक महत्वपर्ण कर्तव्य है। हम सुझाव देते हैँ कि उन 
कार्यालयों में जिन को जनता के साथ कार्य करना होता है, शिक्रायत पृस्तकें रखी जायें 
.. उन कार्यालयों में शिकायत प्‌ सतकों के होने के संबंध में समुचित सूचना दी जानो चाह 
. और जनता को उनमें अपनो शिकायतें दर्ज करने को पूरी सुविधा दी जानी चाहिये।कार्यात्य 
. के अध्यक्ष को स्वयं इस प्‌ स्‍्तक की समय समय पर जांच करती चाहिये और इस बत के 
.. तसलल्‍ली कर लेनी चाहिये कि जनता को शिकायतों को दर करने के लिये कारंवाई हों गई 
है या हो रहो है। उसको अपने अधीन कार्य करने वाले उन दोषी कमंचारियों के विश 
. जिनके कारण शिकायतें उठ खड़ो हैं, पर्याप्त कारवाही करनी चाहिये। शिकायत पृस्तक में 
.. क्रियाविधि सुधार के लिये सुझाव व भी दर्जे किये जाने चाहिये। 
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28. भारत सरकार के तंत्र और उसकी कार्यविधि की रिपोर्ट में हमने सुझाव दिया 
#. प्रशासनिक सुधार विभाग को अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यों 


त दे फिर न या ह। कि ६०३० ह के बे क कक > ऐ रू 

के भो करता च! हिये-प्रशासनिक सुवारों के अध्ययन, सम त्रालयों/विभागों में संगठन ओर 
रद्वति विशेषज्ञता का निर्माण, सगठत ओर पद्धति एकक के कामिकों को के ये मापने की आवुनिक्र 
नकनीकों का प्रशिक्षण देना और उन संगठन और पद्धति एककों को प्रशासनिक सुधारों 


है] रू 


लिये परामर्श देना और मार्गदशत करना। हेमने यह भी सुझाव दिया हैं कि प्रत्येक 
उत्रालयों विभागों के वर्देभान संगठन और विधि एककों को पुन: सक्तिय बताना चाहिये। 


्ः 


07. अन्त में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण परन्तु छोटे प्रतोत होने वाले मामले की ओर घ्याव 
अकषित करता चाहेंगे जिसकी अब तक उपेक्षा को जाती रही है और जिसके फल- 
खर्प कार्यालयों के दक्षतापूर्ण कार्य पर प्रभाव पड़ रहा था। कार्यालय नियम पस्तकों, 
सिविल सेवा विनियमावलो, मूल नियमावली आदि और समय समय पर जारी किये गये परिपत्रों 
की स्थिति अत्यन्त असन्तोषजेनक है। इ नमें से अनेकों की मृद्वित प्रतियां उपलब्ध हो नहीं 
हैं। अधिकतर कार्यालयों में आवश्यक निवम पुस्तकों को प्रतियां भी नहीं होती हैं। कप 
पक्ञाव देते हैं कि विनियमावलीयों के परिशोधत और उत्तके फिर से छपवाने का कार्य प््लासनिक 
क्र्यालयों के कुछ योग्य व्यक्तियों के निकाय को सौंपा जाना चाहिये और इस कार्य में 
उतको लेखापरोक्षा विभाग के अतुभवों अधिक्रारियों की सहायता प्राप्त होती क्षहिये। 
हम निकाय को संगठन और पद्धतिविधी-संस्थान के अधोन कार्य करना चाहिये। ये नियम 
पस्तके तथा अन्य पृस्तकें उन सभो सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध होतो चाहिये जिनकों 


: इपने दैनिक कार्यों में इत नियमों को लागू करवा होतः है। 


: सिफारिश $ 


67 ः 
हम सिफारिश करते हूँ कि : 


(।) सरक्षार में विभिन्न पंदों के लिये विशेषतः तुतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्तर 
के लिये कार्य मानक त्रत विकसित किये जाने चाहिये। प्रत्येक विभाग 


5 थे इस का > अक, भाज लि मिल लिये बिल बज पक 3 मल 
हे लिये इस कार्य को पूरा करने के लिये एक अन्तिम तारीख तिबंत कर 
३ कर | कि श्श हे णे लि मर न घ्धक बन या 5 + दि जम ॥225 
दो उाये और इस कार्य से सम्बन्धित सभो एककों, यथा, उंगठत एवं पद्ध ले 
$ जआ0: वश कक न रत ण्द (00.0 “कह ण मम! |. 8 अण घर ुक कमर ४20०० भ ०" के] ० न्द्माजा 
एकका, रूट फ़ नर क्षण एकक आर तवाशलस' सुधार विभाग, सभी! के साबथतः 


का उपयोग किया जाना चाहिये। 


ज्च्य्च 


(2) स्टाफ़ निरोक्षण एकक द्वारा सभी संगठनों की स्टफ़ सख्या के [तरोक्षण 


क्रिया तन! चाहिपे। इस मामले में करितो भो नंत्रालय अयबः सगठ 
को किमों भो प्रकार को छूट नहीं दो जानो चाहिये। 


नं 


(3) विलम्ब पर प्रक्राश डालने के उद्देश्य से जिन कागजात का नियटान उनके 
लिये निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, उत पर: नोटिंग लगल 
सस्‍्थाहो से की जानो चाहिये । हा 


(4) उस सभो कार्यालयों में, जिनको जतता के साथ काये कृत होते हैं 
शिकायत पस्तकें रखो जायें। कार्यालय के अध्यक्ष को स्त्रथ समव-्सदध 
पर इस प्स्तक ने जांच करनी चाहिये और इस वात को स्वयं तसल्ली 
कर लेनो चाहिये कि जनता को शिहायंत्रों को दूर करते के लिये के रब ई 
हो गई है या हो रहो है। 
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(5)' कार्यालय नियम पुस्तकों, सिविल सेवा विनियमावली, मूल नियमावली झरि३ 
संशोधन का कार्य संगठन और पद्धति संस्थान को अपने हाथ में ले कक 
चाहिये। संबंधित प्रशासनिक कार्यालयों के समर्थ व्यक्तियों के एक निकाय 
यह कार्य सौंपा जाना चाहिये और उनको लेख परीक्षा विभाग के अनप्े 

. अधिकारियों की सहायता प्राप्त होनी चाहिये । 


(5) कारमिकों की संख्या में द्रुतवद्धि 


श्द् 


प्न 


28, कारमिकों की संख्या में द्वत «वृद्धि, जिसका संकेत हमने चौथे अध्याय में किया श 
उस पर अब हम चर्चा करना चाहेंगे । अध्ययन दल (पी) ने केंदल विभिन्न विभागों में 
आवश्यकता से अधिक स्टाफ की और ही नहीं बल्कि स्वयं कुछ संगठनों की अनावश्यक पुनरा्व॑तति 
की और भी संकेत किया है । हालांकि दल ने केन्द्रीय सरकार के विषय में ही कहा है, पर ह़ 
सोचते हे कि उसकी अभियक्तियां राज्य सरकारों पर भी लाग हो सकते हैं । 


- 29. संगठन एवं पद्धति और स्टाफ निरीक्षण एकक से संबंधित कार्य को सक्रिय बनाने 
जो उपाय हमने सुझाए थे वह निःसन्देह स्टाफ की आवश्यकता से अधिक वृद्धि को बुछ् ईत्ा 
. तक रोक सकेंगे । पर हम चाहते हैँ कि यह संगठनों की समीक्षा निश्चित करने के किए 
की जानी चाहिये कि उनकों वर्तमान रूप में ही या छोटे रूप में चलते रहना चाहिए । मे 
. प्रथम उन संगठनों की समीक्षा की जानी चाहिए जिनके कार्य किसी और संगठन में भी किए 
. रहेहोने के बावजूद उतको गठित किया गया है । ऐसे संगठनों को समाप्त कर देना चाह 
. और साथ ही साथ स्टाफ की छंटाई भी कर देती चाहिए। इसी के साथ ऐसे अग्रभावी संगत 
- को जिन पर किया जाने वाला व्यय न्‍्यायोचित न हो, समाप्त कर देना चाहिए । यह नेमी मामता 
नहीं है और इस बात में नेमी समाधान नहीं किये जा संकते हैँ । अध्ययन दल (पी) ने एक उच्त 
_ शक्ति आयोग स्थापित करने-की शिफारिश की थी जो |कि संगठनों और अप्रभावी संग 
. की. अनावश्यक पुनरावत्ति के संबंध में जांच करे ।! 


30: जब कि हमें इस प्रयोजन के लिए उच्च शक्ति आयोग की आवश्यकता पर विश्वास कही 
है तब हम चाहते हैँ कि सरकार ऐसे संगठनों को ढूंढने का व्यापक सर्म:क्षा कार्य अपने हाथ | 
.  लेजोंसंपूर्णतया या आंशिक रूप से अनावश्यक हैं या वस्तुतः अप्रभावी हूँ । इस प्रक्रिया मं 
. . निःसंदेह स्टाफ फालतु हो जायेगा. । फिर भी हमें बड़े पैमाने पर छंटनी की संभावना रहूँ 
... दिखाई देती है; क्योंकि वर्तमान प्रशासन और विस्तारशील सरकार्री। क्षेत्र के संदर्भ मेंपुत 
.  तनाती के अवसर संभवत: उपलब्ध होंगे |. यदि फिर भी छंटनी करना आवश्यक 

होंतों सरकार को या तो उसके परिणामों का सामना करने का संकल्प कर वन 


..चाहिंए या अतिरिक्त स्टाफ को एंक केन्द्रीय एकक में ले लेने के लिये तैयार रहना चाहि।। 
. उस विशेष केन्द्रीय एकक की जिम्मेदारी हे 


द जिम्मेदारी उस स्टाफ के पुत्र: तैनाती की होगी । यह कार्य एक वर 
भीतर समाप्त ही जाना. चाहिये शो पे हा निय एकंक के निर्माण से आवश्यकता से अधिक स्टाफ 
की समस्या पर विशष प्रकाश पड़ेगा और उसके समाधान में सहायता मिलंगी द 


















3. हम इस बात से-सजप हूँ कि संभवत: 
पड्े । इसके साथ ही, स्टाफ की इस द्वृत 
.. उससे भी उदिग्न है और इस संबंध में हमारे 

कठोर शल्य-चिकित्सा की आवश्यकता हूं यह पूर्वान 


मामले में तिरोध का सामना करन 
र अनपात धारण कर लिया है 
हीं हैं कि इस बीमारी के लिय 


वह भ। हो रुकता हैं । 
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32. इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व हम सिविल सेवा द्वारा एक उपयुक्त मोटो 


बनाने की अनुरोध करेंगे । अभी भी सरकार के अनेक विभागों 5484 कम चारियों के 
. केक समहों के अपने अलग-अलग मोटो हैं। परन्तु कोई एंसा मोटा नहीं हैं जो सन्नी सिविल 
 कझांचारियों पर लागू होता हो और जो सिविल कर्मचारियों को जिस भावना से काय॑ 
कर्ता चाहिए उस भावना का स्पष्ट रूप से प्रकाश में लाता हो ।इस भावना का 
: खाब यह होता चाहिए कि अत्येक सिविल कर्मचारी समाज के साथ सही सम्बन्ध और 
: वश्चिकत्ति रख सके। हमारे देश में हजारों वर्षो- से गम्भीर महत्व का एक सरल शब्द 
 प्लित रहा है जिसमें कि उन सभी गुणों की आअ| भव्यक्ति की गई हैँ जिनको कि व्यक्ति 
के विश के साथ अपने संबंधी मे व्यवहार हे में लाना चाहिये। यह शब्द यद्यपि 
. बंग्नेजी में परिशुद्ध रूप का अनूदित नहीं हो सकता है तथापि इसको प्रत्येक भारतीय भली 
 ब्वांति समझता है क्योंकि यह कर वर्षों में तिमित हमारी सांस्कृतिक परस्परा का एक 
 ब्वाग है। वह शब्द धर्म ” है। हम सिविल कर्मचारी को इससे अच्छी सलाह नहीं दे 
; क्ते कि उसको घर्म के अनुसार आचरण करना चाहिंए। इसलिए हम प्राचीन सुभाषित 
 “पर्मों रक्षति रक्षित:” के अपनाने की सिफारिश करेंगे, जिसके द्वारा यह भाव प्रभावशाली 
' ह्वपे स्पष्ट होजाता है कि धर्म उन लोगों की रक्षा करेगा जो उसका दृढ़तापुवंक पालन 


| 
| 


| 


१ 


्छे 


करते है। द 


दम 


ग्या'रहदां अध्याय 
(सिफारिशों का सार 
तीसरा अध्याय-सुध्ार की एक रूपरेखा : विशेषीकरण की आवश्यकत्ता 


परकार के कार्य बहत अधिक विविध हो गए हैं, इसलिए जहां कहीं किसी; कार्य: 


- विशेष में संबंधित पदों की संख्या पर्याप्त हो ;जाए, वहां इन पदों का दर्गीकरण 


६3) 


नियमित रूप से संगठित सेवायों में किया जाए । 


भारतीय प्रशाक्षनिक सेव! के लिए कार्यात्मक क्षेत्र निश्चित करना आवश्यक 
इसमें भ-राजस्व प्रशासन, मजिस्ट्रेट के कार्य, और राज्य के क्षेत्रों में अन्य 
कार्यात्मक संवाओं दवारा देखभाल किए जा रहे कार्यों स भिन्न विनियामकत 
कार्य शामिल किए जा सकत है । 


/ज|? 


किप्ती एक कार्यात्मक क्षेत्र के सभी पदों को, भले हूैं। वे पद क्षेत्रीय हों या म्‌ ख्यालय 
अयवब। सचिवालय में, संबंधित कार्यात्मक सेवाओं के सदस्यों या किसी सेव। विशेष 
में संबगित न किए गए कार्यात्मक अधिकारियों से भरा जाना चाहिए । 


प्रत्येक कार्यात्मक क्षेत्र में मध्य और उच्च स्तरों पर स्टाफ के प्रावधान के लिए 
स्पष्ट रूप से बनायी गई योजनाएं होनी चाहिए । 


| सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में अवर सचिव या उपसचिव के (या उनके 
समकक्षी पदों की जांच' करके उन्हें () कार्यात्मक था () कार्2यात्मक क्षेत्र 


बाहर, इन दो वर्गों में वर्गीकृत करना चाहिए 


) अवर सचिव और उसके समकक्ष पदों को तदनुरूप कार्यात्मक प्रथम श्रेणी सेवाओं 


के अधिकारियों से भरा जाना । केन्द्र और राज्यों में कार्यात्मक क्षेत्र के वरिष्ठ 
दिवतीय श्रेणी के अधिकारियों से भी इन पदों को भरा जा सकता है । इन्हें 
सामान्यतः तीन साल की पदावधि के आधार पर नियक्‍्त किया जाना चाहिए 


उप सचिव और उसके समकक्ष पदों को तदनुरूप (अखिल भारतीय, केन्द्रीय 
और राज्य की ) कार्यात्मक प्रथम श्रेणी सवा के अधिकारियों से सामान्यतः चार 
साल की पदावधि के आधार पर भरा जाना चाहिए । 


अवर सचिव के जो पद किसी कार्यात्मक क्षेत्र में नहीं आते हों उन्हें अखिल भारतीय 
और केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं के अधिकारियों से ने भर कर संबंधित 
सचिवालय और संलग्त कार्यालय के कामिकों की पदोन्नति कर उन से भरना 
चाहिए। 


केन्द्रीय मख्यालयों में उपसचिव के स्तर या उसके ,समकक्ष एसे पद, जो किसी 
विशेष कार्यात्मक क्षेत्र के भीतर नहीं आते उन्हें विशेषज्ञता के निम्नलिखित आठ 
क्षेत्रों में विभाजित कर देता चाहिए : 


() आश्िक प्रशासन, 


(0) औद्योगिक प्रशासन, 


47 
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(]7 ) कृषि एवं ग्राम-विकास प्रशासन, 

((ए) सामाजिक तथा शैक्षिक प्रशासन, 

(५) कार्मिक प्रशासन, 

(५) वित्तीय प्रशासन, 

(शा) रक्षा प्रशासन तथा आंतरिक सुरक्षा, 

(५७॥४) आयोजना । 

इन पदों पर तैनाती के लिए समी प्रथम श्रेणी अधिकारियों में से वरण हेर 
चाहिए। प्रयम तेगी के पद (अखिल भारतीय या केन्द्रीय ) पर सीधे परी 
प्रत्येक प्रथम श्रेणी अधिकारी कार्यात्मक क्षेत्र में अपनी आठ वर्ष की सेवा जेबाद 
और १2 बय की नौकरी पूरी करने से पहले वरण का हकदार होना चाह्नि :. 
प्रथम श्रेगी में पदोन्नव व्यक्तियों ने यदि प्रवम श्रेणी में कम से कम पंच के 
सेवा की हो और उद्तमें आठ वर्ष पूरे न किए हों तो उन्हें वरण के गद 
मानता चाहिए । 


बरण एक लिखित पराज्षा, इन्टरव्यू और पिछले रिकाड के मल्यांकत के डा. 


पर एक समिति करेगी जिसमें संच लोक सेवा अप्योग का अध्यक्ष और दो वि 
सचिव होंगे । 


वरण के बाद उपसचिव या उसके तुल्य केन्द्रीय पद पर नियुक्त होने से पहले उक 
कुछ अवधि तक सातवें अध्याय में वणित प्रशिक्षण मिलना चाहिए 


इन उप सचिवों के लिए नियक्ति की अवधि छह वर्ष हो जिस में प्रशिक्षण में बत॑ः 


$$ «५ 


किया गया, समय शामिल नहीं होना चाहिए । रा 


) कार्यात्मक क्षेत्रों में वरिष्ठ प्रवन्ध पदों को संबंधित कार्यात्मक सेवाओं के तद 
. में से भरा जाए । 


 कार्यात्मक ज्ञेत्रों से बाहुर के वरिष्ठ प्रबंध पद उत अधिकारियों से भरे जाते च| 
- जितका अनुभव आएठ विशेषज्ञताओं में से किसी एक में नोति एवं प्रवव पृ ः 
“ सदस्थ के रूप में रहा हो । वे कम से कम 7 वर्ष की सेवा पुरी कर चूके हो 


 कार्यात्मक क्षेत्रों तथा कार्यात्मक क्षेत्रों से बाहर के वरिष्ठ प्रबंध पदों के लिए वह 
एक समिति करेगी । जिस में मम्त्रिमण्डले सचिव, कामिक विभाग के सच 


“' और वरिष्ठ सचिवों में से कोई एक सचिव होगा । वरिष्ठ प्रवन्ध पदों के लिए 
.. कोई निश्चित सेवां अवधि नहीं होनी चाहिए 


.... प्रशासन में उच्चतर पदों पर स्टाफ की भर्ती के बारे में हमा री सिफारिशों में निहि 


कम 29 कब परिणामों की ठीक-ठीक भालंम करने की जिम्मेदारी कार्मिक विश 


होनी चाहिए 








चोथा अध्याय 
एकीकृत ग्रेड संरचना 
कामिक प्रबन्ध के लिए इसका महत्व 
विन सेवा के पदों को प्रेडों में समू हित कर दिया जाए ताकि उन तमाम पदों को 
ही तरह को आईतायें और एक हो किस्म की के ठिन्ाइयां और जिम्मे- 
(रियां हों, एक ही ग्रेड में. सन्‌ हित कर दिया जाए । ऐसे ग्रेडों की संख्या 20 
5 


७ 


बीच हो सकती है। 


रड 


तम।म पदों का मूल्यत हो और उन्हें 9 सर्व॑निष्ठ वेतनमानों 
अलगत रब दिया ज।ए । उन 9 वेतनमानों का एक व्याय्यात्मक चार्ट 
अध्याय के अंत में दिया गया है । इन 9 ग्रेडों या वेतन-मानों को कनिष्ठ, म 
और वरिष्ठ नामक तीन स्तरों में बांदा जा सकता है । किसी सुस्थापित प्र 
श्रेगो के एक अफसर को प्रत्येक स्तर के भी तर ग्रेडों में प्रगति सिद्ध कार्य-निष्पादन 
के आधार पर होवी चाहिए । कनिष्ठ स्तर से मध्यम में और मध्यम स्तर से 


वरिष्ठ में पदोन्नतियां वरण से होनी चाहिए । 


अब 


हि 


| न्‍्की | 


(कर 
| ] -॥ 


जज 


/ <| 


कामिक विभाग को ग्रेडों का निर्वारण करने तया किन पदों में ये ग्रेड ला ग्हों 


इस अप्रोजन के लिए फौरी तौर से एक विस्तृत अध्ययन करता चाहिए । 


केन्द्र के तनाम प्रबल श्रेगो के पदों और राज्यों के उतपदों जितपर अखिल 
भारताोय सेवाओं के ज्यक्ति खें को तैनात किया जात है, के मूल्यन' और विभिन्न 
ग्रेडों मूं आवंटन के वाद केत्र तथा राज्यों केअन्य पढेोंके संबंध में जांच का 


च्, 


कार्य आरन्म किया जाए ओर सवत्त लिजिन सेवा को 20 से 25 तक 


 डों के ढांचे में रखा जाए । 


]0* 


है | क्र 


- 2% 
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किसी भी उम्मीदवार के लिए तकनीकी एवं गैर तकनीकी सेवाओं ([ 
को मिला कर) की परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या दो से अक्षि 


438. 


द ड़ (2) 


दूवारा ली जाने वाली मौखिक परीक्षा शामिल होनी चाहिए । परख वोई 


+ 0) 
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पांचवां अध्ययय --- भर्तीनीति 


(६) सभी सेवाओं के लिए एक बार में पांच साल के लिए कार्मिकों की आवश्यवनऊ 


(9) 


() 


() 


फ्क्का क4 अत न 


की अश्निम प्रायोजना बना लेनी चाहिए। यदि परिस्थितियों की मां 
तो मध्यावध्ति मूल्यांक। किये जाने चाहिए और मल्यांकन के आधार + 
आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए 


ऐसी प्रयोजनायें संवर्ग प्रबंध समित्ति द्वारा बनाई जानी चाहिये जिसका गद् 
5 में वणित ढंग से किया गया हो । 


जम 


जहां तक संभव हो प्रथम श्रेणी के इंजीनियरी पदों पर भर्ती केवल प्रत्योगि 
परीक्षा द्वारा की जाए और साधारण इंटरव्यू के बाद चयन केवल उन्हीं मामलों 
तक सीमित रखा जाए जहां पूर्व अनुभव या मूल डिग्री के अतिरिक्त किसी अब 
विशेष योग्यता की आवश्यकता हो या थोड़े समय के अंदर किसी नई परियोजशा 


को प्रारम्भ करना हो । ॥ 


भारतीय प्रशासन सेवा / भारतीय विदेश सेवा और अन्य गेर तकनीकी प्रथम श्रेश्ो 
की सेवाओं के लिये भर्ती केवल एक प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जाई 
चाहिये। यह उम्मीदवारों पर छोड़ दिया जाना चाहिये कि वे विभिन्न सेवागों 
के लिये अपने तरजीह क्रम उल्लेख करें । 


गेर-तकनीकी सेवाओं की सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा में लिए जाने वागे 
घिययों में इंजीनियरी विषयों ;के साथ |साथ चिकित्सा [डिग्री के ;विषय ई 
शामिल किये जाएं 


सामान्य रूप से भर्ती का कार्य अधिक शी ध्रता से करने की विधियां तैयार कले, 


पदों और उम्मीदवारों के अनपात को कम करने, प्रचार के व्यय को के 


करने और उच्च सेवाओं की परीक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के प्रा 


पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाए । 


प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयू सीमा बढ़ा कर 26 वर्ष करर 


- «जाए 


.. नहीं होनी चाहिए। 


प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण उन स्नातकों के लिए, जिनके कुल प्राप्तांक प्रथम जो 


. मेंयानिष्णात डिग्री में 60 प्रतिशत से कम न हों, प्रथम श्रेणी की गैर-तकतीरी 


सेवाओं के लिए एक विशेष प्रतियोगिता परीक्षा ली जाए 


परीक्षा में अशक्षणिक प्रकार का एक लिखित परीक्षण, उसके बाद परख बोर 


किक 


का अध्यक्ष सं ० लो० से ० आ० का सदस्य होना चाहिए और उसमें कम से कर 
तीन सदस्य होने चाहिए जिनमें से एक कार्मिक परीक्षण तकनीकों का अनुभवी 


मनोवज्ञानिक होना चाहिये । अन्य सदस्य सिविल सेवा (सेवा निवृत्त १ 


सेवारत ) या विद्या संबंधी «६ व्यवसाय यों के ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिये। 





]27व 


(3) यह विधि आरम्भ में केवल छोटे पेमाने पर और प्रयोगात्मक आधार पर अपनाई 
जानी चाहिये । यह उपलब्ध रिक्तियों के 0 प्रतिशत के चुनाव तक सीमित 
रखी जानी चाहिए । तीत वर्ष तक विधि की जांच करने के बाद उसकी व्यावहारिक 
सफलता के सबंध में एक पु तेक्षण किया जाना चाहिये । यदि पन्रीक्षण 
से यह पता लगे कि विधि के परिणाम संतोषजनक है तो उसके कार्यक्षेत्र को और 
अधिक बढ़ा दिय। जाना चाहिए । अन्यथा होने पर उसमें आशोधन किया जा 
सकता है था उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया जा सकता है। 


उन प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों को जो पहले से प्रथम श्रेणी में न हों आगे बढ़ने 
के अधिक अवसर प्रदान करने कि दृष्टि से :-(क) पदोन्नति द्वारा भरे जाने 
बाली प्रथम श्रेणी की रिक्तियों का कोटा जहां 40 प्रतिशत से कम हो वहाँ बढ़ा 
कर 40 प्रतिशत तक कर दिया जाए । - 


६23 | 
4९५० कतबलरी 


6. [5 


 (ख) प्रत्येक व्य क्ति को जिसने सरकारी सेवा के 6 वर्ष पुरे कर लिए हों और वह 
35 वर्ष की आयु से कम का हो, उसे गैर-तकनीकी प्रथम श्रेणी के लिए खुली प्रति 
गोगिता परीक्षा में बैठने का केवल मात्र एक अवसर दिया जाना चाहिए चाहे 
उसने पहले कितने ही अवसर लिए हों बशर्ते कि वह शैक्षिक योग्यता की शर्तों 
को पूरा करता हो । ह 


प्रबर स्तर के तकनीकी पदों वर विश्वविद्यालयों और औद्योगिक और वाणिज्यिक 

संस्थाओं आदि के सिद्ध योग्यता के व्यक्तियों की नियुक्तित के लिए व्यवस्था की जाए। 

ऐसा उस स्थिति में किया जाएं जब उनके समान योग्यता और विशेषज्ञता सम्पन्न 
व्यक्ति की आवश्यकता हो परन्तु वे सिविल सेवा में उपलब्ध न हों । इस बात 
का ध्यान रखा जाए कि सेवा में प्रवेश करने वालों की प्रवरत! का नियमन 
पैरा 9 में बणित कसौदी पर किया। जाए। इस; निर्धारण के साथ साथ 
चयन समिति द्वारा किया जाए जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग 
का अध्यक्ष करे ॥ 


कद 


8, ([) दिवतीय श्रेणी के अतभाग अ धिकारियों के पदों पर सीधे भर्ती बंद कर दी जाए। 
(विएस) ये पद सहायकों की पदोन्नति करके भर जा सकते है लेकिन सहायकों 
. की सीधे भर्ती चालू रहेगी । पा 
. (2) उन दिवतीय श्रेणी के पदों पर जिनके पदधारी कनिष्ठ प्रथम श्रेणी के अधिकारियों 
को सोंपे गये काम के समान ही कार्य करते हों, सीधे भर्ती बंद की जा सकती है । 
ऐसे सभी पदों को पदोन्नति ढारा ही भरा जाए । 


. उन लिपिकीय और आपवृत्तिमूलक प्रकार के कार्यों के संबंध में, जिनके लिये 


आर 
द किसी विशष कौशल की आवश्यकता न हो, भर्ती करने के लिए स'रल वस्तुनिष्ठ 
.... परोक्षण तैयार किये जाएं और उन्हें जहां फिलहाल कोई परीक्षा न ली जाती 
. हो, वहां निबंध के प्रकार की परीक्षा के स्थान पर अपनाया जाए । 
है राज्य सरका में के कामिकों को सचिवालय में और क्रषि एवं शिक्षा आदि के 


.... विभागों जैसे संगठनों में केन्द्रीय पदों पर भर्ती करने के लिये व्यवस्था की जानी 
.. » चआहिए। क्‍ 
3-8 8.8.0.|70 


24. 


22: 


ले 


छठा अध्याय 


भर्ती एजेंसियां 


() राज्य लोक सेवा आयोग के लिए नियुक्ति करते समय राज्य के राज्यपाल के बूंद. 


गैक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से परामश 
करना चाहिए (राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से परामर्श उसके अपने उत्तर 
धिकारी की नियुक्ति करते समय भी किया जा सकठ्रा है) 


संघ लोक सेवा आयोग के लिए नियुक्तितयां करते समय संघ लोक सेवा आयोग | 
अध्यक्ष से परामर्श करना चाहिए (उसके अपने उत्तराधिकारी की निय्क्ति के 


संबंध में भी) । 
संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यता में से कम से कम दो तिहाई राज्य लोक परेवा 
आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों में से लिए जाने चाहिए 


राज्य लोक सेवा आयोग का कम से कम एक सदस्य अन्य राज्य का होता चाहिए 


आयोग की सदस्यता के लिए न्यूनतम शेक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय श्री 
होनी चाहिए 


सरकारी अधिकारियों में से चने गये सदस्यों को कम से कम दस वर्ष का राज 
सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन नौकरी का अनृभव होना चाहिये और उनड्रा 
राज्य में सरकार के सचिव या विभागाध्यक्ष के पद पर या केद्रीय सरकार में गा 


.... उच्च शिक्षा की किसी संस्था में इसके तुल्य पद पर काम का अनभव होता चाहिए 
5... इंजीनियरी, विज्ञान, प्रौदयोगिकी, लेखा विद्या या प्रशासन जैसे मान्य व्यवमायों 


गेर सरकारी व्यक्तियों में से चने गये सदस्यों ने अध्यापन, विधि, चितित्षा 


.. में से किसी एक में कम से कम दस वर्ष प्रैक्टिस की हो । 


कुछ मामलों को लोक सेवा आयोगों के पर"मर्श क्षेत्र से बाहर' रखने का सरकारी 
निर्णय आयोगों से परामर्श करने के बाद लिया जाना चाहिए । 


(१) के कहीं संभव हो विभिन्न विभागीय प्राधिकारी तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों 


गर-तकनीकी कमचारियों की भर्ती सीधे करनी हो उनके संबंध मं 


... अपनी सम्मिलित आवश्यकता मालम कर लें और उनकी संयकक्‍त भर्ती करें। 


(2) सा और चतुर्थ श्रेणियों में तकनीकी नियुक्तियों के लिए भर्ती बोर्ड गठित किए 





जिनमें संबंधित विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वि 


शहिय बे हु साथ-साथ किसी अन्य तकनीकी विभाग के प्रतिनिधि भी होने 






आशिक बकसन रूप से वित्त-पोषित अध्धे सरकारी निकायों 
) पदोन्नति में संघ लोक सेवा आयोग को संदद 


(3) 


) 


[) 


(६, () 


् 
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अपेक्षाकृत छोटे संगठनों में संघ लोक सेवा आयोग का कार्य भर्ती और पदों ती 
से संबंधित विनियमों को अनुमोदित करना होना चाहिए। इसमें चुनाव बोडों "र 
पदोन्नति समितियों का गठन करना शामिल होगा । 


लेकिन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ जेसे बडे संघटनों में केवल 
सामान्य कामिक नीतियां आयोग के परामर्श से बनानी आवश्यक हैं और 
चुनाव और पदोन्नति का ब्योरा बनाना संगठन पर ही छोड़ दिया जाए । 


पभी मामलों में संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट करने और निरीक्षण करने की 
ऐसी उपयक्त पद्धति विकसित करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके 
कि चयन और पदोन्नति में कम से कम न्यूनतम मानकों का पालन किया गया है । 
आयोग अपने विवेक से किसी भी ऐसे चयन या पदोन्नति को रह कर सकता है 


जो इस न्यूनतम मानक पर पुरी न उतरती हो । ; 


इन व्यवस्थाओं के व्यावहारिक पक्ष पर संघ लोक सेवा आयोग की टिप्पणी, यदि 
कोई हो, संसद के सम्मुख रखी जाने वाली उसकी वाधषिक रिपोर्ट में शामिल की' 


जानी चाहिए । 


संघ लोक सेवा आयोग के लिए जैसी शक्तियां प्रस्तावित की गई हैं बसे ही शक्तियां 
उन अधे-सरकारी संस्थाओं के संबंध में, जिन्हें राज्य सरकारें पुर्णतःया 
आंशिक रूप से पैसा देती हैं राज्य लोक सेवा आयोगों को दी जानी चाहिए । 


आयोगों के सचिवालयों की स्टाफ नियुक्ति में विविधता लाई जानी चाहिए 
और उसका उद्देश्य शिक्षा, कुशल ,कारीगरों की अपेक्षा रखने वाले वैज्ञानिक 
क्षत्रों और व्यावहारिक प्रशासन के क्षत्र में विस्तृत अनुभव वाले व्यक्तियों को 
शामिल करना होता चाहिये । 


किक, 


अनुवर्ती अध्ययनों के द्वारा भर्ती की प्रभाविकता का आकलन करने के लिए कुशल 
कारीगरों की हक रखने वाल क्षत्रों और शैक्षिक क्षेत्र में रखों के विश्लेषण के 
लिए और भर्ती की नीतियों |के लिए निर्धारण के लिए आंकड़ प्राप्त करने के 


लिए लोक सेवा आयोगों में अनुसंधान सेलों की स्थापन की जानी चाहिए । 


26. 


27, 


. शासन को चाहिए कि अनुभवी प्रशासकों और प्रशिक्षण तकनीकी के क्र 


सातवां अध्याय 
प्रशिक्षण 






की सहायता से सिविल सेवा प्रशिक्षण संबंधी एक सुस्पष्ट एवं दरदरी राष्योयरज 
का निर्धारण करें जिसमें प्रशिक्षण की योजनायें तयार करने के तिए २ 
अग्रताओं और मार्गदशेन के सिद्धांतों को भी निर्धारित किया जाए। 


केन्रीय प्रशिक्षण प्रभाग को नए कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होना चाहिए 
प्रभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित होने चाहिए-- 


नेतृत्व : 


. - “ प्रशिक्षण को बढ़ावा दंता उसका समन्वय करना और उस्त सुविधाइः 


बचाता 


- - नीति प्रशिक्षण के विनियम और क्रियाविधि निर्धारित करता तथाए 
कार्यान्वयन को देखना 


-- मंत्रालयों एवं विभागों को निम्नलिखित मामलों में सलाह देना 


की आवश्यकताओं, शिक्षण की तकनीकों का निर्धारण करता और प्रति 
काय क्रम बनाना । द 


.. सेवाएं 


. -- सर्वेनिष्ठ आवश्यकता के विषयों, जैसे प्रबंध आदि पर पाठ्यक्रमों की थः 
.. करना; 
5 5“ “विदेशों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करता ; 


। हे उस प्रत्यक मंत्रांलय और विभाग के पास, जिसके पास प्रशिक्षण के लिए 
... .. कार्यत्रम हैं, एक अलग से प्रशिक्षण सेल होता चाहिये जोकि इसके 
.. कामिक कार्यालय में स्थित हो । इस सेल को पूर्णकालिक या अंश 


. आधार पर जेसा भी उचित हो, एक प्रशिक्षण समन्वयक द्वारा वुछ | 
. की मदद से संचलित करना चाहिये। द क् 


पा -+- प्रशिक्षण सामग्री. की तेयारी के लिए व्यवस्था करना तथा विभिन्न प्र 
: विधियों पर अनुसंधान करना 


... _- - प्रशिक्षण समन्वयकों को प्रशिक्षित करना । 
जा 





राष्ट्रीय श्रशासन अकादमी हारा चलाए जा रहे आधारिक पाठ्यक्रम के वि 


. को प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय तकनीकी सेवाओं तक विस्तृत कर देना चाहिए 
) आधारित पाठ्यक्रम के विषय 

..  अभिवुृत्तियों को बनाने पर जोर देना: 
..._  कतव्य-निष्ठा' का भाव पंदा करन 
.. आवश्यकता पर बल देता चाहिए 





वषय क्षेत्ञ में उपयकक्‍त संशोधन करना चाहिए 
उपयोगिता बढ़ाई जा सके तथा प्रशिक्षणार्थियों में उचित जीवन मृत्यों 
चाहिए तथा उनमें सेवापरायणता 
।हिए । उन्हें नशीले पेयों से बचे के 











(3) 


१३, । [१) क्‍ 


॥ 
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प्रत्यक प्रशिक्षणार्थी को ग्रास्य-जीवन और परिस्थितियों से परिचित होने 


रे 
।] जा के लि छ्‌ 
कम से कम एक पखवाड़ के लिए किसी गांव में रहना चाहिए । हे 


उपर्यवत आधार पर आधारिक प्रशिक्षण की योजना में संशोधन के लिए अग्रणी 
गैर-तरकारी अधिकारियों, विशषज्ञों तथा अनुभवी सिविल कर्मचारियों की एक 


 छोटी-सी समिति स्थापित करनी चाहिए । 


भारतीय प्रशास। सेवाओं के पश्च-आधारिक संस्थागत प्रशिक्षण का कार्य एक 
अलग स्टाफ कालेज को सौंथा जाना चाहिए । 


प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं तथा अखिल-भारतीय सेवाओं के आधारिक पाठ्यक्रम 
और मध्य प्रबंध प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को उत्तरदायी 
होना चाहिए । 

अक्रादमी को एक ने कार्मिक विभाग के अधीन होना चाहिए तथा इसके निदेशी 
स्टाफ़ का चयन विभिन्न सेवाओं से करता चाहिए । 


भारतीय प्रशासन सेवा के परीवीक्षाधरीनों के क्षेत्र-प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार 


को एक सर्वनिष्ठ पैटे बनाना चाहिए जो कि राज्यों द्वारा, अपनी स्थानीय परि- 


स्थितियों के लिए उपयुक्‍त संशोधन के पश्चात अपनाया जा सके । प्रशिक्षण 


के लिए इस तरह के मध्यवर्ती पंटने को सामान्यतः दूसरी प्रथम श्रणी _ 
की सेवाओं के परिवीक्षा-प्रशिक्षण के सभी कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए । 


भारतीय प्रशासन सेवाओं में घुड़सवारी के अनिवार्य प्रशिक्षण को समाप्त कर देना 


चाहिए । जब अकादमी को दिल्‍ली में स्थानान्तरित किया जाए तब जी१ चलाने 


और मोटर यथांत्विकी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । 


न्द्रीय सरकार को भारतीय प्रशासन सेवा के परीवीक्षाधीनों के क्षेत्र-प्रशिक्षण 


के लिए एक सर्वेनिष्ठ पेटने बनाना चाहिए जो कि राज्यों द्वारा, अपनी स्थानीय 
परिस्थितियों के लिए उपयुकक्‍त संशोधन के पश्चात्‌ , अपनाया जा सके । राज्यों 
के अन्दर दिए जाने बाले इस प्रशिक्षण के दौरान भारतीय प्रशासन सेवा के परि- 
. वीक्षाधीयों को सावधानीपुरवेक चुने गये उन वरिष्ठ कलक्टरों के अधीन रखा 
जाए जो कि प्रशिक्षण म अपनी रूचि के कारण प्रसिद्ध हें तथा जिनकी कार्य विधि 


अनुकरणीय समझी जाती है । 


) भारतीय प्रशासन सेवाओं के. अतिरिक्त प्रथम श्रेणी की सेवाओं के लिए यदि 
: प्रशिक्षाथियों की संखया अधिक है तो उन स्थानों पर प्रशिक्षण-संस्थानों को खोला 


. जा सकता है जहां वे इस समय नहीं हैं । 


रे 


..केद्वीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिवों के लिए एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण 


हे डे |. पाठ्यक्रम तथा दूसरे अब'र सचनचियों क्के लिए एक 42 भप्ताहों पक प्रशिक्षण जद | 
08 आकर क्रम बनाया जाए । | 


-. में विशेष वाठ्यक्रम; (ग) उपक्षेत्र विशषज्ञता प्रशिक्षण । 


सचिवालय में भअध्य-स्तर प्रबंध के लिए प्रशिक्षण (उपसचिवों तथा तुल्य 
पद वाल अधिकारियों के लिए) के निम्नलिखित तीन मुख्य भाग होने चाहिए : 


(क) भुड्यालय काये में प्रशिक्षण; (ख) 


आठों मुख्य विशेषज्ञताओं में से प्रत्येक 


36. 


37% 


'े 58 ९ 


39. 


(2) 
(3) 


() 


(2) 
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नीति व योजना संबंधी प्रशिक्षण को सभी विशेषताओं का एक 


चाहिए । ही 





ध्य प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सप्ठीद 
अकादमी पर होना चाहिए । आएठों विशषज्ञताओं में विशिष्ट: ठ्यक्रर के 
व्यवस्था, जहां तक संभव हो, आवश्यक प्रवीणता वाले व्यावसाधिक २7 
की जानी चाहिए । "| 


वरिष्ठ प्रबंध शिक्षा और तैयारी मुख्यतः नीति-निर्माण, कार्यक्रम आयोऊ-॥ 
निरीक्षण और समस्या समाधान के संबंध में होनी चाहिए : इसे दो परे 
विभाजित कर देना चाहिए: (क) सामान्य अध्ययन और दिगविस्याव + 5 
साथ समूह चर्चाएं, विचार ग्रोप्ठियां और अभिषद भी हों; (ख) वीर रख 
समस्याओं के एक वर्ग का विशिष्ट अध्ययन अथवा प्रशासकीय क्रा्रक्षन८ 
एक खंड या क्षेत्र की नौति-निर्माण से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्नितः अं 
विस्तृत अध्ययन ॥ |] 


वरिष्ठ प्रबंध के लिए चुने गए व्यक्तियों को उच्च अध्ययन के कार्यक्रमों ;7 
करने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं से संबद्ध कर देना चाहिए। इस 
के भाग (क) का प्रबंध भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की सहायता मे 
जा सकता है; और भाग (ख) का प्रबंध दूसरी संस्थाओं में # । 
अहमदाबाद और कलकत्ता के प्रबंध संस्थान; प्रशासकीय स्टाफ १ ॥ | 
हैदराबाद, आर्थिक उन्नति संस्थान आदि जो कि उस क्षेत्र में विशेषञ है 
करते हैं जिसमें कि संबंधित अधिकारियों की रूचि हो । 


प्रत्यक कार्यात्मक सेवासमह के लिए संवर्ग का प्रशासन करने वाले गज 
को परनश्चर्या पाठ्यक्रमों का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें कि बालक 
आवश्यकताओं और करियर विकास योजनाओं को ध्यान में रखा जाए। $ 








तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के कमंचारियों के लिए इस समय उपलब॒ध प्र 
सुविधाओं और वास्तविक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की समीक्षा की जाए 
भिकों की इन श्रेणियों के लिये बेहतर प्रशिक्षण का एक प्रावस्थावद्ध 
बनाया जाय । इस प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल कार्यकीशलों को उन्नत कर 
नहीं बल्कि जनता के प्रति उचित अभिव॒त्तियों का विकास करना भी नावाहई 


केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रभाग विभिन्न प्रशिक्षण विधियों पर अनुसंप्रान 
तकनीकों म प्रयोगों की उचित व्यवस्था करे । इसे प्रशिक्षण सामग्री $ ऋझ 
को भी प्रोत्साहन देना चाहिए । 


ण्ज्ज 


छ्छ 


3>कनबलनी 


(4) 


आठवां अध्याय 


पदोन्नति नीति 


पदोन्नति के लिए संबंधित व्यक्तियों के गुणा 
वहीं इस' समय विभागीय पदोन्नति समितियाँ न 
विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष पर्याप्त उच्च स्त| 
चाहिए। समिति के सदस्यों में से जिस विभाग की १ दोन्न 
विभाग का अधिकारी होना चाहिए । 


बग॒णों के मूल्यांकन के, लिए जहां 
हीं है वहां वे बनायी जाए ! 
का एक अधिकारी होता 
तियां हैं उस से इतर 


प्रत्येक वर्ष के अन्त में जिसकी रिपोर्ट लिखी जानी वाली है उस कर्मचारी को अपने 
द्वारा किए गए कार्य का एक संक्षिप्त विवरण, जो कि तीन सौ शबदों से अधिक 
व हो, देना चाहिए जिसमें कि वह अपनी विशेष उपलब्धि को दर्शाएं । सार-सक्षप 
को रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को दे देवा चा हिए तथा इसे गोपनीय अभिलेख 
का अंग बना देना चाहिए । अपना निजी निर्णय देते समय रिपोर्ट लिखने वाले 
अधिकारी को सार-संक्षेप को ध्यान में रखना चाहिए तथा अपनी टीका लिखने 
के पश्चात्‌ पूरे अभिलेख को दूसरे उच्च अधिकारी, अर्थात्‌, समीक्षा अधिकारी को 
प्रस्तुत कर दता चाहिए । समीक्षाधिकारी को अपनी टोकाओं को, यदि वे हैँ, 
इसमें जोड़ देना चाहिए तथा ग्रेड निर्धारण भी करता चाहिए । 
गोपनीय रिपोर्ट में ग्रेडों की संख्या कम करके तींने कर देनी चाहिए () बितपारी 
। 9) अभी पदोन्नति के योग्य नहीं । 


, 
ल्‍ 


पद हे का 

पदोन्नति के योग्य ( 2) पदोन्नति के योग्य 

पदोन्नति के लिए अयोग्य' जैसी किसी श्रेणी की आवश्यकता नहीं । 
किसी कार्यालय या संगठन में समान प्रकृति का और समाने स्त पा 
कर्मचारियों में से सामान्यतः केवल पांच से दस में को ही विनपारी 2304 
के योग्य ग्रेड देना चाहिए। इस प्रेडिंग के समर्थन में कर्मचारी द्वारा किये गय 
उत्कृष्ट कार्य का सुस्पष्ट उल्लेख करता में हिए । 
किसी कर्मचारी को विपरीत अभ्युक्तियाँ सचित करते का 
नहीं है। यदि विपरीत अभ्युम्तियों 


कोई आवश्यकता 

को दर्ज किया गया है १ उसस्तिम 
समीक्षाधिकारी उन्हें रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी और उसके साथ सा यदि 
आवश्यक हुआ तो जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी गई है अल 
विमशे करके यथानुसार या तो अभ्यु क्यों की पुष्टि करेगा या उन उपयुक्त 


संशोधन करेगा । 
वाधिक रिपोर्ट को 'भोपसीय रिपोर्ट के बदले निष्पादन रिपोर्ट कहां जाप 
अखिल भारतीय सेवाओं सहित प्रथम श्रेणी में पदों ति के लिये 230 
में से आधी रिक्तियों को वर्तमान विधि में कम धकारि को दल 
परीक्षा के आधार पर भरा जाथ । डिंतीए जग नि रवितर 

॥ सकती हैं बेंरिति कि वे एक निर्धारित न्यूनतम 


परीक्षा में बैठने की अनमति दी ज॑ पोते 
। लें दी ज है ॥ न * 88३ न्‍ ध्रभी औँच 

समय जैसे कि पांच साल तक, करो बार जो हो आज के 
योग्य नहीं श्रणी में न रखे गय बज द द 


727 


(3५ 


. # रथ, 


(2 


(4) 


428 


) लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का त श्रणियों (क्‌ ) ॥ (ख् भर 


(ग) में बांट दिया जाय । श्रणी (ग) में व लोग होंग जो आवश्यक पर्ू> 
पर पूरे न उतरत हों; श्रणी (ख) भ अपक्षित मानदंड पर पूरे उतरने वर 
लोग होंगे और श्रेणी (क) भ उत्कृष्ट लोग होंगे । मूल्यांकन कठोर # 
चाहिए और सामान्यतः: श्र्णी (क) मे रख गये व्यक्तियों की «+- 


आवश्यक मानदंड पर खरे उतरे लोगों की संख्या के दस त्रतिशत से अधिक कई 
होना चाहिए । रू 


37५ 


ली 
या 
नज्ड 


(3) सभी अभ्यर्थियों के कार्य-निष्पादत दा भी वर्गीदिरण (क) या (ख) श्रेजीकों २ 


क्षरना चाहिए । इसके बाद अधिकारियों अंतिम सूची को तीन भों 
निम्त लिखित प्रकार से बांद दिया जाये :-- 
प्रथम श्रेणी--जित लोगों ने परीक्षा और निष्पादन ब्रोडिग हे 

पु ( प्रा ) प्राप्त ४! कया । 

द्वितीय श्रेणी---जिन लोगों ने दोनों ग्रडिगों-परीक्षा या निधात् 

ते किसी एक में (का) प्राप्त किया औन्‍ झरे 

मे (ख तकिया । 

ततीय श्रेणी---जिन लोगों ने परीक्षा व निष्पादन ग्रेडिग दोतोंपए 
(स भा शथि | 


प्रत्येक श्रेणी में अधिकार ं को उनका बरिष्ठता के अनुचार दुताद् 
किया जाय । इसके बाद पदोन्नातियां इस सूची के अनुसार ही की जाय । 


७. #> जा 


प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा में बढ़े के केबल 3 अवसर मिलेंगे। लेकि 
यदि रिक्तियों की संख्या अपयप्ति है तो जिस अभ्यर्थी ने क॑ग्रेडिग प्राण 
किया है और जिसकी पदोन्नति प्रथम श्रेणी म नहीं की गई है तो उत्क 

ग्रडिग पर अगले, और केवल जगले, पदोन्नति वष में अमल किया जाब। 


8 


तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के लिए पदोन्नति की स्थिति में जहां इस कस . 
परीक्षा नहीं ली जाती है और चयन क्षेत्र काफी बड़ा हैं वहां 50प्रतिश . 
रिक्तियों की पति के प्रयोजन के लिए हमारे द्वारा प्रथम शरण 
से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए जेस; परीक्षा की सिफारिश की हई है 


उस तरह की कोई परीक्षा ही जाय और शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों को पूर्ति 


की, 


तमान विधि हारा की जाये। 


कार्यात्मक क्षेत्रों में अबर अ। ल्‍4 शारों, अखिल भारतोय सेवाओं बोर 
प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओ में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति अपन 


रिक रूप से गठित एवय. विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा क॑ 


जानी चाहिए जिसकी अध्यक्षत संघ लोक सेबरा आयोग का अध्यक्ष ये 


एक संदस्थ के । | 
किसी विशिष्टि कार्यात्मक क्षेत्र स वाहर के उपसचिव के पदों के वर्ण 


तीसरे अध्याय मे दी गई कीरिआअर के मध्य प्रवरण की विधि पर आधासि 


के 0 होने चाहिए । 


मध्य स्तरों स॑ उच्च स्तरो, अर्थात्‌, कार्यात्मक क्षेत्र और साथ ही गाव 
_कार्यात्मक क्षेत्र से बाहर के बाल्ण्ठि प्रबंधकों की पदोन्नति एक समितिद्वार 


. की जानी चाहिए जिसके सदस्य मंत्रिमंडल सचिव, कामिक-विभाग का सचिव 


और कोई एक बरिष्ठ सचिव होने चाहिए 


बी 


तवां अध्याय 
आचरण और बन शासन 
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.... की रिपोर्ट के भाग दो के पैराग्राफ 9. 4 में समय पर कार्यलिय में उपस्थित 
.. और कार्यालय क्षेत्र की देखभाल से संबंधित सुझावों को सरकार द्वारा मानना और 


() 


(१) 


(2) 


(3) 


(4) 


430 


न्यायालय में फंसले के लिए पड़े मामलों को छोड कर 


सा 
भी व्यवित को तीन महीने से अधिक निलम्बित नहीं वारणतया डे 


रखता चाहिए 


दुराचरण या अन्य अनियमित कार्य से जेस गस्ताखी, अवभा ओर बश्ोक्ञी: 
आचरण जिसमें ज्ञोर जबरदस्ती या हिंसा की धमकी भी शाम्ित 2 
उत्पन्न होने वाले अनुशासनात्मक मामलों के संक्षिप्त निपटान के लिए मिः 
वली में व्यवस्था होनी चाहिए । ः 


सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपने नीचे काम करने वाले अधिकार 
को अपने कर्तव्यों की घोर ,अवहेलना करने पर निलम्बित करे # 
शक्ति दी जानी चाहिए परन्तु इसकी शर्ते यह है कि नित्मम्बन शक 
का अगले उच्च अधिकारी द्वारा थोड़े ही समय के अन्दर प्रद 
पुनरीक्षण होना चाहिए । 


सिविल सेवा अधिकरणों को स्थापना इस दृष्टि से की जाए कि वे बर्खाल्र 
और दर्जे में कमी से संबंधित बड़ दण्डों को देने वाले आदेशों के संबंध 3. 
अन्तिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेंगे । 


केन्द्र में एक अधिकरण होना चाहिए जिसका क्षेत्राधिकार सभी अद्ित 
भारतीय सेवा अधिकारियों पर दिल्‍ली के सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों 

पर और दिल्‍ली से बाहर कार्य करने वाले सभी केन्द्रीय प्रथम श्रेणी कम 
चारियों पर होना चाहिए । प्रत्येक राज्य अथवा प्रत्येक राज्य समहरे 
लिए एक अधिकरण होता चाहिए जो सभी राज्य कर्मचारियों और बड- 
करण के अधिकार-क्षेत्र तेनात केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचाणिं 
की छोड़कर अन्य सभी कर्मेत्रारियों की अपील सनेंगे । 


अधिकरण का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी उच्च त्यावाद्य 
का न्यायाधीश है या रहा है या न्यायाधीश नियक्त किये जाने की अहंता रत 
है । अधिकरण में से एक एसा प्रतिष्ठित व्यकित जो प्रशासन का अनुभव रक्ष' 
हो और एक सरकार का वरिष्ठ अधिकारी शामिल होना चाहिए 


केन्द्र तथा शाज्यों में अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियक्ति भाख द 
मख्य न्यायाधीश या संबंधित उच्च स्यायालय के मख्य न्यायाधीश के परम 


से होनी चाहिए । 


केवल 'राष्टपति या राज्यपाल द्वारा दिए गए दण्ड के आदेश को छोड़कर, यदिकोर 
व्यक्ति बड़ दण्ड के आदेश से व्यधित हो तो उसे अधिकार है कि वह पहली अपर 


विभागीय प्राधिकारी को कर सके । राष्ट्रपति' या राज्यपाल द्वारा दिए गए दए 


देश और प्रथम अपीलीय आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों को ये अधिक 


.. सुनेंगे । जब अधिकरणों की स्थापना हो जाएगी , तब राष्ट्रपति या राज्यपाः 


.. द्वारा दण्ड आदेश पारित किए जाने से पहले लोक-से वा-आयोग का परामम के 
.. की आवश्यकता नहीं होगी । 


भारत सरकार के शासन-तन्त्र और उसकी कार्य-विधि पर अध्ययन हो 


.. कार्यान्वित किया जाना चाहिए 
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ह्कुष 
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दसवां अध्याय 
सेवा की शर्तें और संबंधित मामले 


5 की] है रे. | 

प्रशास|ननक कार्यालयों का समय सुबह दस दजे से शाम जो सा पांच बज तक हे 
के मु 

अवकाश हो ओर प्रत्येक शनवार को 


और सभी कार्य-दिवसों में 45 मिनट के 
आधे दिन सुबह नो बज से दोपहर एक 


का ,, द््गी पु है; 
बे . हिए न कक 5 
रविवार को छठी होनी चाहिए । अन्य कार्या “इसी सामान्य नमने एर 
जरूरत पड़ने पर स्थानाय आवश्यकतानसा र अदल-डादल करके चलाना था द्विए 
जज ब्ः न वात कर ंट परम म तप: ०- ५: 
बतत्रता दिवस पर सावजनिक छूटी की कोई आवश्यकता नहीं | 
दर >2 202 वि आन नव, श रे के बसी बे विद 
बारज् दन का आकास्नक पाल £ का बइलझाल साहा रु दा इक आफ खत कऋ्राने 
(धवन ४ :#0 जम पनम | आकर ठ्य कण 5 ०.6 मम जिला कम हिल दाल कह रे 
प्रतिबन्धित धारमिक सार्वजनिक छुट्टियों की पद्धति का त्याग कर देगा ताहिए | 
है, कन् | 
आंतारक्त समय काय के लए, त्वाएहत “के समय तक काए गए 


काय के कुल घंटों को जोड़ लेना चाहिए और प्रत्यक्ष छह घच्दटे के अतिण्वित- 

समय कार्य के लिए एक दिन की छट्ठी देनी चाहिए। जहां कहीं * 

के लिए स्टाफ में वृद्धि स्यायोचित हो वहां स्टाफ ने समचित वि 

कर दी जानी चाहिए। कर 
ऊपर सुझायें गये रास्ते शक््य न हों, आज की ही भांति 
धन' के रूप में मआवज की अदायगी की जा सकती 

की राशि एक सप्ताह में मासिक वेतन के वा रहवे भाग से अधिक नहीं 
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किसी सिविल कमंचारी को परे पन्द्रह साल सेवा करने के बाद र 
होने की इजाजत दे देती चाहिए और उसे समानपातिक पेन्शः 
देना चाहिए । 
ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिनका अधिक्रमण हुआ हों, अ 
कम से कम दस साल सेवा करने के बाद इन्हीं शर्तों के साथ स 
की इजाजत होनी चाहिए । 


पुरे 25 साल सेवा करने के बाद या 50 साल की उम्र होने के 
कर्मचारी अपनी अनपयकक्‍्तता या अदक्षता के कारण सेवा से । 
सूची एक उच्च शक्ति समिति हारा बनाई जानी चाहिए। प्रथम * 
कर्मंचा रियों के लिए बनाई जाने वाली समिति में मंत्रिमंडल, से) 
सचिव, केन्द्र में कामिक विभाग का सचिव शामिल किया जाना 
राज्यों में विभाग का अध्यक्ष और संबंधित सचिव होना चाहिए । 
द्वितीय श्रेणी के सिविल करंचारियों के लिए भी समितियां बनानी 


यदि कोई अस्थायी कर्मचारी बिना किसी अन्तराल के दस वर्ष या 
तक सरकारी सेवा में रहे तो चाहे उसके पश्चात्‌ उसकी पृष्ठि की 
नहीं, उसकी समस्त सेवा पेन्शन और उपदान के प्रयोजनों के लिए स्थ 
कर्मचारियों के लिए अनमत्त सीमा तक गिनी जाए 


आजकल की तीन बदटा आठ के म॒काबल में पेन्शन की अनमत्य प्र 
के अन्तिम तीन वर्षों की औसत परिलबृधियों का तीन बटा छह ७ 
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जाए । मौजूदा अधिकतम सीमा को भी बढ़ा कर एक हज़ार रुपये प्रतिमास क्र 


: दिया जाए । मृत्यु-सेवा निवृत्ति उपदान की प्राप्ति बैकल्पिक कर दी जानी 


चाहिए और इम्त कारण पेन्शन की प्रमात्र। में कटोती केवल सेवा निवत्ति के पहले 
दो वर्षों के गुजर जाने के बाद की जानी चाहिए । हु 


सेवा-निवृत्त कार्मिकों पर सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ दो वर्षों की अरवाधि ३ 
दौरान किसी भी वाणिज्यिक ओर अन्य अकार की नौकरी को स्वीकार 
करने के संबंध में जो आजकल ब्रांतबन्ध लगाये जाते है उनको हट देवा 
चाहिए अथवा ऐसी (नियुक्तियों का अनुमोदन एक आम बात हो जानी चाहिए । 
परन्तु, फिर भी इस संबंध में निम्नलिखित शर्ते लागू करता आवश्यक है :..._ 


यदि नई नौकरी से प्राप्त होने बाला वंतन और पेच्शन सरकार के अधीन 
प्राप्त अच्तिम वेतन से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में पेन्शन की राधि 
आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया, जेसी भी आवश्यकता हो उस बआवधि 
तक के लिए रोक रखी जाए जिस अवधि में वेतन और पेलशन सरकार 
के अधीन प्राप्त अन्तिम बेतन से अधिक रहे । 


मौजूदा चिकित्सा व्यय प्रतिपूति योजन। को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । 
सरकारी कर्मचारियों के अधिक प्रभावी लाभ के लिए अंशदायी स्वास्थय 


योजना का क्षेत्र विस्तार करके उसको सभी सरकारी कर्मचारियों पर जाग 
कर दिया जाना खाहिए। जब ताक ऐसा मना किया जाए तब तक चिकितला 


संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति की राशि की एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर 
दी जानी चाहिए । 


किसी विशिष्ट परियोजना के समय पर समाप्त हो जाने पर चल-कप या 


जयच्ती के रूप में उचित पुरस्कार्रों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।. 
व्यक्तिगत मामलों में प्रशंसात्मक प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए । है 
ऐसे व्यक्तियों को जो कार्य के सरलीकरण के लिए मूल्यवान' सुझाव देते हैं और 


. जिसके फलस्वरूप या तो खर्चे में कमी आती है था दक्षता बढ़ती है, नकद पुरस्कार 

. अथवा एक या दो अआअग्निम वेतन-बद्धियां देनी चाहिए । 

कर्मचारियों के सराहनीय कार्य अबवा विशेष उपलब्धियों के लिए पदक दिए 
जाने च।हिए जसी कि आजकल पुलिस विभाग में प्रथा है । ॥. 8 

सरकार को अपने कर्मचारियों को उचित आवास-स्थान' प्रदान करने की 
. आवश्यकता को संद्धान्तिक रूप से स्वीकार कारना चाहिए । तुरन्त उपाय 


.. के तौर पर आवास बोर्डों को मकान बसाने ओर उसको सरकारी कमं- 
. चारियों को किरशाय पर देने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस 


. प्रयोजन के लिये आवास बोर्डीग को या तो सरकार की ओर से आवश्यकता- 


.  नुसार आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए या जीवन-बीमा निगम द्वारा इसकी _ 





- .... व्यवस्था की जानी चाहिये । 0 पर 
66... देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के संदर्भ में और इस दुखद स्थिति में इस बात... 
5. 5 को सुनिश्चित करने के लिये कि कम से कम प्रत्येवा परिवार के पास जीवन: 


का, 


ने चाहिए, परिवार के एक से अधिक सदस्यकी 


. .... ही होंगे। इस प्रयोजन के लिये, परिवार का अर्थ केवल पति और पली _ 
.. - लेना चाहिये। पति और पत्नी दोनों को ही सरकार के अधीन एक ही समय 


_.. .... पर नौकरी नहीं दी जानी चाहिये । ये उपबन्ध सरकारी सेवा में भविष्य 


॥ हस्ता० 


(3) 


(4) 


(5) 


नई दिल्‍ली 
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में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर ही लागू किये जाने चाहिये और जिस 
तारीख से ये लागू किये जायेंगे उस तारीख के पहले ही से*सेवा में कार्य 
कर रहे व्यक्तियों पर लागू नहीं किये जाने चाहिए । 


सरकार में विभिन्न पदों के लिये विशेषत:ः तृतीय श्रेणी और चतुर्थ स्तर के 
लिये कार्य मानक तुरन्त विकसित किये जाने चाहियें । प्रत्येक विभाग के लिये 
इस कार्य को पूरा करने के लिये एक अन्तिम तारीख नियत कर दी जाये 
और इस काये से संबंधित सभी एककों, यथा-संगठन एवं पद्धति एककों, स्टाफ 
निरीक्षण एकक और प्रशासनिक सुधार विभाग सभी के साधनों का उपयोग 
किया जाना चाहिये । 
स्टाफ़ निरीक्षण एकक द्वाया सभी संगठनों की स्टाफ़ संख्या का पुनरीक्षण 
किया जाता चाहिये । इस मामले में किसी भी मंत्रालय अथवा संगठन 
को किसी भी प्रकार की छट नहीं दी जानी चाहिये । द 
देरियों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से जिन कागजात का निपटान उनके 
लिये निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, उन पर नोधिंग लाल 
स्याही से की जानी चाहिये । 
उन सभी कार्यालयों में जिनको जनता के साथ कार्य करना होता है, शिकायत 
पुस्तकें रखी जायें। कार्यालय के अध्यक्ष को स्वयं इस पुस्तक की समय 
समय पर जांच करनी चाहिये और इस बात की स्वयं तसल्‍ली कर लेनी चाहिये 
कि जनता की शिकायतों को द्वूंर करते के लिये कारंबाई हो गई है या 
हो रही है । द 
कार्यालय नियम पुस्तकों, सिविल सेवा विनियमों, मौलिक नियमों आदि के परि- 
शोधन का कार्य, संगठन और विधि संगठन को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । 
यह क्रार्य, संवंधित प्रशासनिक कार्यालयों के समर्थ व्यक्तियों के एक निकाय 
को सौंया जाना चाहिये जिसकी सद्रायता लेखा परीक्षा विभाग के अनुभवी 
अधिकारियों द्वारा की जाती चाहिये । 

हस्ता० : के० हनुमंतेया 
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पांचवा अध्याय 
भर्ती नोति 
प्रतियोगिता परोक्षाओं के लिये दिए गये अवसरों की संख्या और आय सीमा 


... मेरे सह॒कामयों ने सुझाया है कि किसी उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली 
जाने वालो परीक्षाओं जेसे भारतीय प्रशासनिक सेवा में दो वार से अधिक वार बैंठने की 
 अनमति नहीं दी जानी चाहिए। में इस विषय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 
से चर्ना के। है और उनका यह सुनिश्चित मत है कि आजकल की पद्धति में, जिसके अनसार 
_पराक्षा में बेठने के अवसरों पर प्रतिवन्ध लगाया जाता है, आयोग में आवेदन पत्रों की जांच 
ही एक वड़ा अतिरिक्त काय हो जाता है और इस अतिरिक्त कार्य को करने का श्रम उससे 

प्रात्त होने वाले लाभ के अनुकल नहीं है। इस वात को ध्यान में रखते हुए मेरे साथियों 
ने सिफारिश की है कि उम्मीदवारों की उच्चतम आये सीमा 23 से वद्ाकर 
26 कर दी जाए । केवल दो अवसरों की सहवर्ती शर्त के परिणामस्वरूप मौजदा 
स्थिति में केवल बिगाड़ ही आयेगा। व्यक्तिगत रूप से में समझता हूं कि यदि उम्मीदवार 
को स्यूनतम आय सीमा और उच्चतम आय सीमा को ध्यान में रखते हुए जितनी बार 
वह चाहे परीक्षा में बंठने की अनुमति दे दी जाएतो कोई हानि नहीं होगी अपितु, में सोचता 
हूं कि उच्चतम आयु सीमा पच्चीस वर्ष होती चाहिए न कि छब्बीस वर्ष । 


इसके साथ ही व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर मेरे लिए यह कहना अश्नासंग्िक ने होगा 
कि उम्मीदवारों की एक खासी बड़ी संख्या तीसरे और चौथे दशकों में दूसरी बार सफल 
रही, फिर भी, कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जो तीसरी बार चुन लिए गये । बद्यपि में प्रथम 
प्रयास में ही उत्तीर्ण हो गया और सात साल बाद जब भारतीय सिविल सेवा से तंग आप 
गया तो मक्‍त भी हो गया, फिर भी में यह मानने को तैयार नहीं हूं कि जिल्हें तीसरी वार 
में सफलता मिली वह उनसे किसी भी प्रकार कम योग्य थे जो मेरी तरह पहली वार 
ही सफल हो गये अयवा दूसरे प्रयास में सफल हो पाए। इसलिए मेँ इस दृष्टिकोण से 
पहमत नहीं हूं कि यदि कोई उम्मीदवार अधिक से अधिक दूसरी वार सफल नहीं हो जाता 
तो वह योग्य ही नहीं हें। मुझे एसा लगता हैं कि यदि इस बात को उम्मीदवारों को 
ध्छा पर ही छोड़ दिया जाए तो उनमें से अधिकतर उसप्मीदवार तो पर॑क्षा में दो बार 
प्रेअधिक बार बैठने से तंग आ जाएंगे और उन थोड़े से लोगों को, जिनको ईश्वर ने असा- 
धारण धैयं दिया है, सफलता प्राप्त करने के लिए एक यथा दो अतिरिक्‍त्र अवसर देते 


में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 


हस्ताक्षर - 
हरि विष्ण कामय 


नई दिल्‍ली; 
6 अप्रैल 7969 
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छठा अध्याय 
भर्ती एजेन्सियां 
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवा निवृत्ति आय-सीसा 


मेरे विचार में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा-निवृत्ति की आय-सीमा 60 से 
बढ़ा कर 62 कर देनी चाहिए। यह दृश्टव्य है कि जब संविधान की रचना हुई, संघ लोक 
सेवा आयोग के सदस्यों को इस सम्बन्ध.में सर्वोच्च न्‍्यायालय' के न्यायाधीशों के वराबर रा 
गया जबकि, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उच्च न्यायालय के सदस्यों के बराबर 
रखा गया था। कोई चार वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-निवत्ति की आय- 
सीमा संवधानिक संशोधन के दवारा 60 से बढ़ा कर 62 कर दी गई। इसलिए यह उचित 
ही होगा कि यही नियम राज्य. लोक सेवा आयोगों के सदस्यों पर भी लाग किया जाए | 
वर्तमान असंगति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। द 


ः क्‍ हस्ताक्षर/- 
की हरि विष्णु कामथ 
नई दिल्‍ली, त 
36 अप्रल, 969 
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छठा अध्याय 
भर्ती एजेंसियाँ 
लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा शत 


अध्याय छह भर्ती एजेन्सी' में यह कहा गया है कि लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और 
सदस्यों के वेतन और सेव की शर्तों की रक्षा करके अध्यक्ष और सदस्यों की स्वतंत्रता 
की रक्षा की गई है। संविधान की धारा 38 में इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयत्न 
किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोगों के किसी सदस्य की नियुक्ति के बाद सेवा की 
शर्तों में कोई एसा परिवतंन नहीं किया जाना चाहिए जो उसके लिए अलाभपूर्ण हो । भारत 
सरकार में अधिनियम 935 के अनुच्छेद 265 (ख) के अधीन गवंनर जनरल द्वारा घोषित 
विनियमावली में आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें निधारित की गई थीं। उत्त विनियमावली 
के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन क्रमशः 4,000 रु० और 3,500 रु ० होने 
थे। 950 में प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया क्रि संघ लोक सेवा आयोग के 
अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन घटा कर क्रमश: 3,500 रु० और 3,000 रु० प्रतिमास कर दिया 
जाए। यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता जो या तो भारतीय सिविल सेंवा 
(आई० सी० एस०) के सदस्य हैं था 93] से पहले सरकारी कर्मचारी थे, जिनके लिए 
500₹० के अतिरिक्त वेतन की अनुमति दी गई थी। 964तक 937 की विनियमावली 
में किए गये इस परिवर्तन के लिए कोई औषचारिक संशोधन नहीं किया गया। यद्यपि 
कम किए गये वेतन का निथम 950 से नियुक्त किए गये अध्यक्षों और सदस्यों पर तभी 
लागू हो गया था। में समझता हूं कि संविधान की धारा 38 के अधीन बनाये जाने 
वाली विनियम अभी मसौदे के रूप में ही है। ' 


(2) इस प्रकार इससे पता चलता है कि संविधान इस बात को सुनिश्चित करता 
हैकि सदस्य की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा-शर्तों में कोई भी परिवर्तन ऐसा न हो जो उसके 
लिये अलाभकारी हो। किन्तु, कोई ऐसी प्रभावशालों संवधानिक सुरक्षा भी नहीं है जिससे 
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों का कालान्तर में हास न हो, इसलिए 
इन परिस्थितियों में में समझता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग 
के अध्यक्ष और सदस्यों की सवा शर्तों को संसद अथवा संबंधित राज्य के विधान मंडल 
के अधिनियम द्वारा नियमित कर दिया जाये। 


है ँ हस्ताक्षर(--- 
मे दे गा हरि विष्णू कामथ 
नई दिल्‍ली, . , 

अप्रेल 76, 969 
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आठवां अध्याय 
पदोच्नति नीति 
. गोपनीय अभिलेख में दी गई प्रतिकूल अभियुक्तियों के विरुद्ध में अभित्रेदन का अधिकार 


गोपनीय अभिलेख (अथवा कार्य निष्पादन अभिलेख जैसा कि रिपोर्ट में सुझाया गया है ) 
लिखने के संबंध में किए गये कुछ उचित परिवतेनों सं सहमत होते हुए भी में अपने साथियों: 
के इस मत का समर्थन नहीं कर सकता कि हे धित कार्यकर्ता को प्रतिकूल अभियक्तियां 
सूचित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस दशा में उसे अभिवदन का अधिकार मिल जायेगा। 
में समझता हूं वर्तमान प्रथा कारगर और न्यायपूर्ण है और इसे जारी रखना बाहिए।. 
कर्मचारी के नैतिक वल के लिए यह भी वांछनीय होगा कि यदि किसी कर्मचारी को वर्ष 
भर अच्छा काम करने पर रिपोर्ट अधिकारी उसे बुलाकर कहे कि उसने अच्छा काम किय। 
है, उसे शाबासी दे और प्फुल्लित करने वाले प्रोत्साहन के शब्द कहे भले ही उसकी गोपनोय 
रिपोर्ट में कही गई वाह्तविक अभिय्‌ क्तियां उसे सूचित नकी जाएं। 

(2) मेरे साथियों का मत है कि रिपोर्ट करने वाले अनेक अधिकारी अपने नीचे काम 
कर रहे कर्मचारी के काम का सही और साफ साफ मूल्यांकन करने में संकोच अनुभव 
करते है। इसका कारण कर्मचारों को प्रतिकूल अभिषुक्तितयों के विरद्ध अभिवेदन का अधिकार 
प्राप्त होना है। यदि यह सत्य है, तो यह प्रशासनिक सुधार के भविष्य के लिए अच्छानहीं 
. है। रिपोर्टिंग अधिकारी अपने पद के योग्य नहीं हो सकता यदि वह योग्य और ईमानदार प्रशानन 
. के होते हुए भी अपने विचार लिखने में किसी बाहय प्रभाव से बंधा रहे। इस प्रप्नंगमें 
मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि बेशक रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का निर्णय तत्पर. 
. हो सकता है लेकिन उसे यह चाहिए कि वह गृणावगूण एवं कार्य-निष्पादन का आकलन 
. जितना अधिक वस्तुनिष्ठ बना सके उतना बनाने का भरसक प्रयत्न करे। यह सच हैकि 
_ मानव-व्यवहार में व्यक्तिनिष्ठ तत्व को पूर्ण रूपेण निकाला नहीं जा सकता लेकिन इसे 
कम करने का प्रत्यक प्रयत्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त , सरकारी ड्यूटी के क्षेत्र 
. से बाहर की गईं सेवाओं अथवा एसी सेवाओं को करने में असफलता से रिपोर्ट अधिकारी 
का मन प्रभावित अथवा पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए । के 


. (3) मेरे साथियों ने सिफारिश की है कि जहां कहीं भी रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा. 
. कोई प्रतिकूल अभियुक्ति दी जाए, समीक्षा अधिकारी को चाहिए कि वह उससे चर्चा करे... 
. और इससे पहले कि वह उन अभियुक्तियों में सुधार करे या उन्हें ज्यों का त्यों रखे, यदि आवश्यक 
. समझे तो उस' अधिकारी से भी बात करे जिसकी रिपोर्ट लिखी गई हो । यह सुझाव कुछ 
अजीब है। यदि आवश्यक हो” इस वाक्यांश से सारी बात समीक्षा अधिकारी के स्व-विवक 
- पर छूट जाती है और व्यवहार में इसका रूप यह होगा कि अक्सर विवेक का उपयोग 
 कमचारी जिसकी रिपोर्ट लिखी गई हो के छिंत में नहीं होगा । इस तरह से वहु उन संब 
से पूर्ण रूपेण अनभिन्ञ रहेगा जो उसके विषय में लिखा गया है। दूसरी बात, जिमकी 
. मुझे चिन्ता है वह यह है कि जहां कभी कभार समोक्षा अधिकारी, जिस अधिकारी की रिपोर्ट 
. लिखी गई है उसको बुलाएगा तो जिस पद्धति का सुझाव दिया गया है इसका परिणाम मौखिक _ 
. रूप से कर्मचारी को जो कुछ उसके विषय में लिखा गया है उसक्री सूचना देना भर होगा। 
.. उसके बाद उसे अपने स्थान पर वापस लौठ जाने को कहा जाएगा और इस संबंध में आगे 


हा 


443 


और कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मुझे इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है कि इस महत्व- 
पूर्ण बात के संबंध में इस तरह की पद्धति कर्मचारियों के मनोबल के लिए घातक होगा। 


हुलाक्षर/--- 
ा हरि विष्य कामथ 
नई दिल्‍ली, 
6 अप्रल 96 ६ 


न्वाँ अध्याय 
आचरण ओर अनुशासन 
सिविल सेवा अधिकरणों की शक्तियां 


मेरा सुझाव है कि सिविल सेवा अधिकरणों को, जिनकी हमने सिफारिश की है, निष्कासन 
पदच्युति, पद में कमी जैसे प्रमुख दण्डों से संबंधित आदेशों के अलावा अन्य प्रकार के मामलों 
जसे-अधिक्रमण, वरिष्ठता-सूची आदि के बारे में भी अपील सुनने का हक होना चाहिये। 
इससे आगे चल कर उच्च न्यायालय का बोझ कम हो सकता है। निस्सन्देह, अधिकरणों 
को यह चाहिए कि वे अनुशासन संबंधी मामलों को प्रभावपुर्ण ढंग एवं तत्परता से 


निपटाएं । 


हस्ताक्षर/-- 
हरि विष्णू कामथ 


नई दिल्‍ली, 
. १6 अप्रेल, 969 


बयां अध्याय 
आचरण ओर अनुशासन 
भर्ती और सेव। को शर्तों को नियच्चित करने के लिये अधिनियम 


संसद और राज्य विधान मंडलों को संविधान की धारा 309 यह शक्ति प्रदान करतीं 
है कि वे लोक सेवा के लिए और ऐसे पदों पर, जिनका संबंध राज्य अयबा संघ से हो नियुक्त 
व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों को नियमित कर सकते हैं। वर्तेमान स्थिति यह 
है कि धारा 309 के परल्तुक के अनुसार ऐसे मामलों को नियमित करने के लिए इाप्ट्रपति 
और राज्यपाल नियम बनाते हें। यह वात स्पष्ट रूप से कही गई है कि इस प्रक्रार बताये 
गये नियम तमी लाग होंगे जब कि वे संबंधित विधान मंडल दवारा पारित किसी निम्रम 
का उल्लंबत न करते हों। परन्तुन संसद भोर ने हो किसी राज्य विधान मंडल ने 
ही अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़कर और सेवाओं के संबंध में धारा 309 द्वारा अपने 
में निहित की गई शक्तियों का अयोग करते हुए इस विषय में कोई कानून पारित किया है । 


(2) में अध्ययन दल (एन) की इस सिफारिश से सहमत हूं कि ऐसे कानून संसद 
और राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित किये जाने चाहिए। मैं इस विचार से सहमत 
हीं हो सकता कि इस प्रकार के कानन बनाने से नियमों में कठोरता आ जाएंगी । 
धनियम नम्य भी हो सकता है परन्तु यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्यायोजित 
कानन का विस्तार और उसमें शामिल बात क्‍या हें। मेरे साथियों का विचार है कि 
यदि राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा बनाये गये नियमों को संबंधित विधान मंडलों के समक्ष 
प्रस्तुत कर दिया जाए तो यह पर्याप्त होगा। यह मेरा अनुभव रहा है कि संसद के सम्मुख 
दिन प्रतिदिन रखे गये कानूनी नियम और आदेश सिवाय कुछ बहुत ही थोड़ संसद लदस्यों 
को छोड कर अन्य सदस्यों के ध्यान अयवा रूचि को शायद ही कभी आकपषित कर पाले दें । 
स्पष्टत: विधान मंडलों के सम्मख लाए गए विधेयकों की स्थिति भिन्न होती दस 
[रिक लाभ को छोड़ कर भी मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि संसद और राज्य वधान 
मंडलों द्वारा बताए गए अधिनियमों से ही भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित किया जाना 
अपने आप में वांछनीय और आवश्यक है। अधिनियमों के अन्तर्गत नियम बनान का 
शक्तियां केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को सौंप दी जाएंगी। 


हस्ताक्ष र/-+- 
हरि विष्णु कामथ 


. नई दिल्‍ली 
]6 अप्रेल, 969 


नवां अध्याय 
आचरण ओर अनुशासन 
हड़तालें और उनके रोकवाम को व्यवस्था 


नें सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलनों और हड़तालों पर प्रस्तावित पूर्ण प्रतिबन्ध के संबंध 
में अयते सहयोगियों के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं हूं इस बात का मुझे खेद है। 
इस प्रकार का प्रतिबत्ध उसी दशा में उचित होगा जब पूर्व शत के रूप में कार्य और जीवन को 
परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली त्थायोचित शिकायतों और वास्तविक तकलीफों के समय पर 
निराकरण के लिए एक शोध्र कार्य करने वाला तंत्र बन। लिया जाए। हमें यह भी याद 
रखना होगा कि जन सेवा के कुछ क्षेत्र जसे रेलब तथा डाक तार विभाग औद्योगिक विवाद 
अधिनियम द्वारा वियन्त्रित होते हैं। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि संविधान की 
घारा 33 के अतुन्तार संसद एक अधिनियम दुवारा यह निश्चय कर सकती है कि इस खंड दरा 
दिए गग्ने अधिकारों को सशस्त्र सेना अथवा जिस सेवा पर शान्ति बनाये रखने का उत्तर- 
 दाबित्व हैं, उस सेवा पर लागू करते समय कितने अंश में निकाला या संकुचित किया जा सकता है. 
जिसमें कि उनमें कर्तव्यों को उचित तरीके से निबाहने और अनशासन को कायम रखने का 
पक्की तरह से निश्चय हो ज।ये । इस धारा की परिधि में सरकारी कमंचारियों के केवल *! 
ही वर्ग लाये गये हैं। किसी भी दशा में एक सरकारी कर्मचारी को किसी गैर कानन 
हड़ताल में भाग लेते पर उसके नतीजों को भुगतने के लिए अवश्य तेयार रहना चाहिए। 


(2) हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि ऐसे वातावरण का निर्माण करें कि नियोक्‍्ता 
के रूप में सरकार और उसके लाखों कर्मचारियों के बीच में पंदा होने वाले ऐसे झगड़ों की 
. संभावना ही समाप्त हो जाए। इस क्षेत्र में भी जसा कि औषधि विज्ञान के बारे में लाग 
होता है कि 'रोग की रोकथाम इलाज से बेहतर है'। मेरे साथियों ने यह विचार प्रकट 
. किया है क्कि एक सरकारी कर्मचारी को अपने पद के कारण अपने को एक आदर्श नागरिक 
. समझना चाहिए और उसी के अनुरूप कम करना चाहिए। किन्तु इस' बात पर तभी जोर देना 
ठीक होगा जब कि सरकार, जो न केवल रोजगार देने वाली सबसे बड़ी संस्था है अपितु 
. इस क्षत्र में सवसे महत्वपूर्ण भी है, स्वयं एक आदर्ण नियोक्‍्ता की तरह व्यवहार करे। सारी 
. बात का सार यही है । द 


(3) मेरे साथियों ने यह सुझाव दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवा में आते समय 
. इस आशय प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वे हड़ताल नहीं 
 करेंगें। इस तथ्य के अतिरिक्त आचरण-नियम में यह बात स्पष्ट रूप से आ गई है और इसलिए 
इसकी घोषणा अनावश्यक और अव्यावहारिक हो जाती है। मेरे विचार में एसे प्रतिज्ञा- 
- पत्र की मांस तभी की जा सकती है जब मंत्री स्वयं जो. सरकार को बनाते हूँ इसके दूसरी 
. और यह घोषणा करे कि वे अन्याय को नहीं पनपने देगें, प्रत्यक कर्मचारी के साथ अच्छा 
. और उचित व्यवहार करेंगे और उनको कार्य करने और जीवन निर्वाह के लिए अच्छी सुविधा 
| दे मर्केग । द 


.. .. (4) मेरा यह विचार है कि यद्यपि ववां अध्याय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताब- 
. और प्रदर्शन पर एक विशद त्िबंध है, फिर भी, मूल रूप में हड़ताल और प्रदशेनों की 
र्‌ रोकथाम पर अर्थात्‌ शिकायतों के निवारण और झगड़ों के तुरत हल के लिए एक 
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रष्जू 

सावपुय व्यवस्था पर पयप्ति प्रकाश नहीं डालता । वास्तव में 
वालः चाज़् का बाद में और बाद में ली जाने वाली चीज को पहले लिया गया 
का एउसा तंत्र खड़ा करता चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें 
झगड़ा स्वर्य और अनिवार्य रूप से माध्यस्थ निर्णय के लिए सौंप 
करारताम के अय-निर्णय के संवंध में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च स्यायालयय 
सूनझाय जाएंगे । यह भी अपंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए 
ने के सरकार को क्रूर शक्ति सर्वोच्च मड्यस्थ यह कहने को 
है कि इस प्रकार का तंत्र दवारा पारित कानन दवारा स्थायित होने 
कृमत्रान्यां को सरकार केसाथ सभा समस्याओं के नपदान के 
द्ब्प के शक्र ॥ह्वए । सर 
उस अत्दयम कल्य जमक 
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क्रम॑चारियों को अपने अधिकारों, कतेब्यों और उत्तरदा यित्वों क॑ 
लिए उनके शैक्षिक कार्यक्रमों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना च 
दे वे कार्यक्रम चला रहे हों तो कामगरों के संगठनों के सहयोग से. 
चलाना चाहिए। अत्यावश्यक उद्योगों और सेवाओं के मामले में, ऊ 
के हित को ध्यान में रखते हुए कर्मत्रारियों के हड़ताल करने के 
पतबन्ध लगाना नितान्त आवश्यक हो जाए, कर्मचारियों की : 
उनकी न्यायोचित व्यवस्था के तुरत परीक्षण के लिए एक तंत्र 
दया जाना चाहिए। 
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स्वेच्छिक माध्यस्थता को प्रोत्साहित करने और इसकें 
योग को सुगम बनाने के लिए स्वक्छिक माध्यस्थता प्रोन्न 
किये जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रयत्नों से सबसे बढ़े नियोक्‍्ता 
सरकार और समस्त देश में उसके लाखों लाख कर्मचारियों के बी 
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(6) इस जीवन्त मामले का जितना सिकट संवंध्र प्र 
ओर साथ ही साथ समस्त देश में फैले हुए सरकार के लगभ 
हैं उतना ही निकट का संबंध समग्र समाज के साथ है। 
चाहंगा कि मेरा एसा विश्वास है कि अधिकार चाहे वह मां 
उचित निष्पादन से उद्भूत होते हे। यह वात किसी भी क्षेत्र में लागू होती है 
बनियादी सिद्धांत सरकारी कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों पर लाग होता है। 
चुरूप कत्तव्यों के बिना कोई अधिकार नहीं हो सकते। फिर भी सरकार को यह 
रखना चाहिए कि कुछ व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के 
भार। आपदाओं के होते हुए भी आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है, लगभग प्रत्ये 
| कार्य-क्षमता उसकी मनःस्थिति से घनिष्ट रूप से संबंधित होती है। ज॑ 
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मंचारी की परिलब्धियों और उसके परिवेश की परिस्थितियों का प्रतिफल होता हे । 


48 


यह सच हैं कि अनुशासन के बिना जनतंत्र अव्यवस्था का हूप धारण कर लेगा। कित्त 
में आपस में कोई मेल नहीं बैठता है और वह अन्त 


जनतंत्र और निर्मेम अनुशासन दे 
में हवास को प्राप्त होकर अधिक नह तो कम से कम असफल तानाश्ाही का रूप ले सकते “। 


हस्ताक्षर/-- 
हरि विष्ण कामथ 


नई दिल्‍ली, ह 
अप्रैल 6, 969/ 


दसवां अध्याय 
सेवा की शर्तें और संबंधित मासले 
 बेतन व्यवस्था 


मजरी और वेतन प्रत्येक सामाजिक संगठन के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ये कर्मचारियों 
के लिये प्रेरक-बल ही नहीं है अपितु कुछ उन विरले व्यक्तियों को छोड़कर जो सेवा के 
लिए अपनी अच्तरात्मा से प्रेरित होते हैं और इसलिये कम था ज्यादा था बिना 
वतन के भी उतना ही बढ़िया काम करेंगे, अन्य कामकरों की सनःस्थिति पर इसका बढ़! 
प्रभाव पड़ता है और कुछ सीसा तक ये नियोक्‍कता के प्रति उनके रेये को भी प्रभाव 
करते हें। वेतन की साथ और पाॉरसिश्रमिक में असमानता कर्मचार्यों की उत्पादन क्षमतः 
को प्रभावित कर सकती है। सामाजिक आबिरु प्रजातंत्र में जेसा कि हम भारत में बनाने 
का प्रधत्न कर रह हें. सरक्षार का विजय करते के वह्द अपने कर्मचारियों को दिये 
गये पारिश्रमिक के संबंध में न्‍्यायपूर्ण ढंग से व्यवह्वार करें। 


(2) लगभग सेवा की सभी शर्तें जसे कि--वेतन, पेन्शन, काम करने के घंटे, छट्ठियाँ, 

आवास, कल्याण, पदोन्नति, प्रेरणा इत्यादि इन सब के बड़े वित्तीय परिणाम 
और इनमें से लगभग सभी सनःस्थिति पर प्रभाव डालते है, मनःस्थिति अर्थात एक 
। काम पर लगे हुए समृह की सामहिक विचारणा की वह स॒क्ष्म अवस्था जिसके दवारा 


बंध कार्य, इच्छापूर्वक कार्य, इमानदारी पूर्वक कार्य, कठिन कार्य, टीमवत्‌ कार्य संभव होता 
| द 
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(3) कुछ वर्ष पूर्व तक हमारे देश में रोजगार की यह हालत थी कि सरकारी 
नौकरियों के लिए आवेदकों का बाहुल्य रहता था और इसके साथ ही साथ सरकारी तंत्र के 
बाहर रोजगार के अवसरों की कमी थी। फिर भी, हाल ही की प्रवृत्ति यह सूचित करती 
है कि जसे जसे भारत की आ्िक व्यवस्था में सुधार होगा वेसे वेसे अवश्य ही इस स्थिति 
में भी परिवर्तेन आयेगा। वर्तेमान वेतन व्यवस्था इतनी तकंपूर्ण एवं न्‍्यायपूर्ण नहीं है जितना 
उसे लोकतंत्रिक समाजवाद के लिए वचन-बद्ध समाज के मानदण्डों को ध्यान में रखते हए 
होना चाहिए। यह सच है कि प्रशासन की समस्त समस्याओं का कारण वेतन व्यवस्था ही 
नही है लेकित इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वेतन व्यवस्था इनमें से कुछ 
समस्याओं की कठोरता को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया हैं । 


(4) क्योंकि हम वेतन आयोग नहीं हैं इसलिए वतन की प्रमात्रा का निर्धारण हमारे 
विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत नहीं आता है और न ही प्रशासनिक सुधार आयोग सेवा की 
सभी शर्तों की विस्तृत रूप में जांच कर पाया है। फिर भी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिस 
पर ठीका टिप्पणी होनी चाहिए लेकिन, अब तक हो नहीं पाई उच्चतम और न्यनतम वेतनों 
में मौजदा असमानता है। 


(5) सुधरे हुए वेतन तंत्र की निश्चित रूप से आवश्यकता है। (आयोग के अध्यक्ष 
श्री हनमंतेय्या ने 5 मार्च, 968 को लोक प्रशासन संस्था दवारा कामिक प्रशासन पर 
आयोजित एक सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा -- 


समस्या का दूसरा पहल भारतीय सरकारी कर्मचारियों के उच्च्चतम 
और न्यनतम वेतन में भारी अन्तर होना है। सफदपोश सरकारी कमंचाररियों 
के मामले में उच्चतम और न्यनतम वेतन अनुपात :5 है इसके इसरी ओर 
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संयुक्त राज्य और अमरीका में संघीय सिविल सेवा में :7 का अनुपात है और 


युनाइटिड किगडम में :7] का है। इस में कोई संदेह नहीं है कि भारत के 
बेतन अनुपात को तर्क संगत करने का आवश्यकता है । 


वेतन ढांचे में असंगर्तियां ह 

(6) संविधान में उल्लिखित समान कार्य के लिए समान वेतंत और जीवन निर्वाह 
और पास्थ्रिमिक के सिद्धांतों को केल्लीय सिविल सेवा में मजबूती के साथ स्थापित करने 
की अधवश्यकता है। एक राज्य और दूसरे र,ज्य के बीच और रा/ज्पों और केद्धीय सरकार 
के बोच आज इस मामले में अस्तंगतियां हैं। इस बात का ज्वलंत उदाहरण विभिन्न राज्यों 
और केद्धीय सरकार में चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ के वेतनों के बीच मौजूद बड़ी असमानताएं हैं। थे 
और अन्य असमानताएं आजकल असंतोष और कुढ़न का निरन्तर स्रोत हैं। विभन्न नौकरियों 
का जिम्मेदारी, कंठिनता, आवश्यक योग्यता और अनुभव के आधार पर तक संगत ढंग से 
मल्यांकन करके असंगतियों का निराकरण करना चाहिए। में इसके आथिक परिणाम समझता 
हूं लेकिन संविधान में निर्धारित निदेशात्मक सिद्धांतों के अनुरूप इस दिशा में तुरत कदम 


उठाये जा सकते हैं । 


नम 


| 


(7) उच्चतम और न्यूनतम वेतन में असमानता 


. (7) सिविल सेवा में उच्चतम आर न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में 
अन्तिम देशक में कुछ कमी हो जाने के बावजूद भी भारी अन्तर है। दूसरा वेतन आयोग 
केन्द्रीय सरकार में (957-959) असमानता अनुपात को :34 से :24 तक ले आया था । 
यहां लिया गया सूचकांक सिविल सेवा (चतुर्थ श्रेणी) के मंहंगाई भत्ते और अधिकतम स्वीकार्य 

_बेतन सहित न्यूनतम वेतन मान का चोतक है। तब से अधिकतम निर्धारित वेतन 3,000 
. झुपयें से 3,500 पये तक चला गया है (केन्द्रीय सरकार के वे सचिव जो भारतीय सिविल 
सेवा के नही है) और इसी समय में न्यूनतम वेतनमान का अधिकतम पारिश्रमिक 95 रुपये से 
_ ब57 रुपये हो गया है। इस समय असमानता अनुपात 57: 2422 (कर देने के बाद) अर्थात्‌. 
। : 45 है। यह उपलब्धि बुरी नहीं है। परन्तु इसमें अभी भी- सुधार हो सकता है और 


होना. चाहिए [. 


० ले, 8) जहां तक स रकारी कर्मचारियों का संबंध है, मेरे विचार में न्यूनतम पारिश्रमिक 
का अनुपात अर्थात्‌ चतुर्थ श्रेणी के निम्नतम स्तर और प्रथम श्रेणी में उच्चतम स्तर का अधिकत 


अनुपात (कर के बाद) एक और दस होना चाहिए।. फिर भी आज अधिकतम वेतन समानु- 


 पात रूप से कहीं अधिक है। इसलिए वेतन बढ़ाने व बेतन घटाने का विभिन्न चरणों में 
विभाजित कार्यक्रम अभी से आरम्भ कर देना चाहिए जिससे, यह लक्ष्य अधिक से अधिक 
एक दशाब्दी में प्राप्त किया जा सके। इस विषय में जितना भी बल दिया जाए वह कम. 
. रहेगा। जब तक जनसाधारण कें अधिकतम भाग को आशिक न्याय से वंचित रखा जाता 
है तब तक राजनेतिक लोकतंत्र अन्ततोगत्वा अनिवार्य रूप से बदनाभ होता रहेगा। 


... (9) पअसंगवश यह भी बहुत चिन्ता का विषय है कि गैर सरकारी क्षेत्र में जहां अपेक्षा- 
कृत सरकार या सरकारी क्षेत्र की तुलता में कहीं अधिक परिलब्धियां मिलती हैँ और सेवा 
की शर्तों में शायद अधिक स्वतंत्रता है बह सफलता पूर्वक सर्वोत्तम प्रतिभाशाली व्यक्तियों 
अं से कुछ की आकर्षित कर लेती है। जब कि मैं समझता हूं कि एक मिश्चित अर्थव्यवस्था में 
जैर सरकारी क्षेत्र को उच्चतम निषुण व्यक्तियों और योग्य व्यक्तियों को अपनी और खींचने 
का उतना ही अधिकार है जितना सरकार को, लेकिन ग़ेर सरकारी क्षेत्र में बरिष्ठ कार्यकारी 
यक्तियों को मिलने वाली प(रिलब्धयां अनेक क्षेत्रों में आलोचना का वियय रही हैं। यह. 
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न तो सम्भव है और न ऐसा वांछनीय ही है कि ग़र सरकारी क्षेत्र में वेतन इतने घटा दि 

जाएं कि व सरकारी क्षत्र या सरकार में दिए जाने वाले वंतनों के पूर्णतः: बरावर के 
स्तर पर आ जाएं । परन्तु इन दोनों से एक उचित संगति होनी चाहिए। बह एक 
विचारणीय प्रश्त है कि क्‍या सरकारी क्षेत्रों में वेतन की अधिकतम सीमा निश्चित कर द॑ 
जाए अथवा नहीं ताकि ग़रु सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में दिए जाने वाले वेतनों का अस्त 
कम हो जाए। फिर भी, इस प्रकार की सीमा को कानन दवारा लाग करने से वांछर्त 
नतीजे नहीं मिल सकते क्योंकि उस दशा में गर सरकारी क्षेत्र भत्ते आदि इसरी चीजे 

पैमाने पर उदारता पुर्वक दे सकता है और इस तरह कानून के प्रभाव को बेकार क्रिय 
जा सकता है। 


(0) संविधान का खंड-3 दाज्य-्तीति के निदेशक सिद्धांतों में निर्धारित सिद्धां 
परिप्रेक्ष्य में सरकार को सरकारी सेचा, सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी लछेत्र में वेतन नी 
और वेतन संरचना पर विचार करना चाहिए ताकि, हमारे लोकतांत्िक समाज की मा्डिक 
बुनियाद मजबूत हो सके । राष्ट्रीय आय, वेतव और मूल्य से संबंधित विशद नीति 
निर्माण और उच्त पर आधारित एक ने म्यपूर्ण ढांचे को खड़ा करने की अवहेलना का परिणाम 
केवल राष्ट को गंभीर संकट में डाल देना होगा। 


ज्ल्ल््ड 


पे 


पा ॥ हि ये 


है 


नई दिल्‍ली हस्ताक्षर 
6 अप्रैल, 969 हरि विष्णु कामथ 


दसवां अध्याय 
सेवा की शर्तें और संबंधित माभले 


स्वतंत्रता दिवस को सार्वजनिक अवकाश 


झे खेद है कि मे अपने साथियों के इस मत से सहमत नहीं हू कि स्वतंत्रता दिवस की सावं- 
जनिक छटटी समाप्त कर दी जाए। वस्तु स्थिति यह है कि हमारे देश के विभाजन की रवतरंजिल 
दखद स्मतियों से सं ग्रथित होते हुए भी स्वतंत्रता दिवस का अपना एक अलग महत्व है। इसके 
अतिरिक्त यह सर्वविदित है कि देश भर में दूसरे दिन सुबह के कार्यक्रम की तेथारियों के लिए इस 
दिन की पहली शाम को बहुत से सरकारी कर्मचारियों को काम पर लगाया जाता है और संभवत 

काफी रात तक यह काम चलता रहता है। मेरा विश्वास है कि 5 अगरत के कार्य क्रम की सदह- 
को सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य है और इसलिए मे ठक नहीं सरुम्हत्य कि 
स्वतंत्रता दिवस के सावंजनिक आवकाश को हटा दिया जाए। ज॑ंसा कि अब तक होता कथा है 
इसको एक राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश के रूप में चलते रहना चाहिए 


नई दिल्‍ली इस्ताक्षर 
. 6 अप्रेन, 969 हरि विष्णु कामथ 
दसया अध्याय 


सेवा की शर्त और संबंधित भामले 


. अ्रशासनिक सुधार विभाग, स्टाफ निरीक्षण एकक ओर संगठन भोर पद्धति प्रभाग का 
के एकीकरण 


द अध्ययन दल (पी०) ने सिफारिश की है कि संगठन और पद्धति के वर्तमान संगठन के 
. क्ामिकों को कार्य मानकों के शीघ्रातिशीघ्र विकास के लिए कामिक का स्टाफ निरीक्षण एकक में. 
. स्थानान्तरित कर देना चाहिए और इसके साथ साथ प्रशासनिक सुधार विभाग और स्टाफ निरी 
. क्षण एकक को मिला दिया जाना चाहिए; और राज्य सरकारों को प्रशासनिक सुधारों बौर 
. प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए एक एकीकृत संगठन की स्थापना करती चाहिए 


में इस प्रस्ताव का समर्थन करता है । 


नई दिल्‍ली कक के . हस्ताक्ष 
]6 अप्रेल, 4969 “| हे के हरि विष्णु कामथ _ 


452 


दसवां अध्याय 
सेवा की शर्तें और संबंधित मामले 
सरकार में रोहगार के समान अवसर 


हमने सिफारिश की है कि देश में बढ़ती हुई बेकारी और इस संकट ग्रस्त यग को देखते हए 
यह सनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि, कम से कम प्रत्येक परिवार के पास जीवन 
निर्वाह के कुछ न कुछ साधन आवश्य मौजूद होंगे। एतदर्थो कम से कम सरकार में एक 
परिवार में एक से अधिक सदस्य को रोजगा।र मिलने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना तक संगत 
होगा, और इसलिए पति-पत्नी दोनों में से एक को ही सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए । 
फिर भी, इससे संबंधित एक मामला, बल्कियों कह्िए कि मामले का एक पक्ष कुछ विशेष 
प्रकार की नौकप्यों के लिए महिलाओं की उपयक्तता अबवा अनपयकक्‍तता होना है । संसार 
की इस विशाल कर्मेशालः में कछ इस प्रकार के काम हैं 'जनके लिए महिलाएं शायद 
स्वभावत: परुयों की » का अनवल बेटे, विजषकर अध्याषन, उपचर्या, कुछ विशेष 
प्रकःर के दफतर के काम जहां धंये और मतोयोग पवेक कार्य करने की कुछ सीसा तव आद- 
श्यकता होती है | जब हम ऋषिकेश में एन्टीवाशटिक्स प्लान्ट और बंगलोर में हिन्दस्तान 
मशीन ट्ल्स की घड़ियों का कारखाना देखने गये तब हमें महिलाओं ई धंर्य और मनोयोग 
हे साथ कार्य करने की वत्ति के संबंध में वतादा गया । इसके विपरीत कुछ ऐसे काम भी 
है। जनम मःहलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम उपयवत हे जैसे कि कार्यकारी और क्षत्रीय का ये । ईश्व 
की सृष्टि में कुछ महिलाएं इसका अपवाद मनी हो सकती हैँ और हैँ भी, परन्त अन्य मामलों 
की भांति इस से भी हमें सामान्य पुरुष और सामान्य महिला पर विचार करना है 
इसी के अनुरूप हमें व्यवस्था करनी है । 


(2) स्वर्गीय सरदार वलल्‍लभ भाई पटेल ने जो स्वतंत्र भारत के प्रथम हमंद्वी थे , अस्थायी 
संसद में पहली मार्च 3950 को कहा था “कुछेक कार्यकारी पर्दों में कुदरती कठिनाइयां 
होती हैँ, क्योंकि समता के दावे के बावजूद भी पुरुष महिलाएं नहीं हो सकते और महिला 
पुरु “ नहीं हो सकतीं । 


सरकार को इन प्राकृतिक विभिन्नताओं पर अपने अधीन रोजगार के मामले में भी 
ध्यान देना चाहिए । ऐसी नौकरियों में जहां औरतें पुरुषों की अपेक्षा अधिक अनुकूल रहती 
हैं सरकार के अधीन पति-पत्नी को साथ साथ नौकरी करने के प्रस्तावित प्रतिबन्ध के संबंध में 
ढील दी जा सकती है। कामिक विभाग को चाहिए कि वह ऐसी नौकश्यों के संबंध में, 


जिनमें कि ऐसी )ैल दी जा सकती है, जांच पडताल करें और ऐसी नौकरियों की श्रेणियों की 
एक सूची बना ल । 


नई दिल्ली क्‍ हे हस्ता० 
 6 अप्रैल, 969 । हरि विष्ण कामथ 


कसवां अध्याय 


सेवा की शक्त और संबंधित मामले 


ः ह अस्थायी कमंचारी सिविल सेवाओं में कामिकों की संख्या में भारी व के साथ साथ 
अस्थायी कर्मचारियों की समस्या भी उसी अनपात से बढ़ती गई है। यद्यपि पिछले दो 
'केतन आयोगों की सिफारिशों के फलस्वरूप स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों में पाये जाने 
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पं घ्त ति जज, ड़ न पृ श्प्ठताः 
धर जॉष्क नस रे आ से क८ 'कलस्‍्ममहाधाननन तन हम. बाआक। एं अंभ हैँ बी हुई ् # जज ज्ः के पे त्र्स *य 4 
की वाजता आदि से उत्पन्न समस्याएं अभा भ माजद है । अक्सर हम समस्याएं 
| हा कक | जा नाम पा का] । 
हक ्जै 5७ ब्बू ५१3 रू ँ 


है 2 अक कपान क क 
वूदा सपहु 
हि | 


(2) सुस्वायित थागों में जितने स्थानों को संम्भज हो स्थायी धो पतस करने 
अयत्त किये जाते दै। सके या चला है कि सवारी कर्मच:"हेयों को ऊपरी सीमा 80 प्रदिशन 
तक है। किए भो, ऐेया यंगठत जो स्वयं डी अच्यायों हैं, जहां एक शब्वार्थ!ं कर्मच। रियों का 
सवाल है गम्भीर प्रक्रार की सजतया उत्पन्न कर देते हु) ऋशर सभी स्थान जस्चार्य 
प्मों संबरठतों के सभी अकारी उक दुर्शरे के बराबर | ज-त हुं आर बरष्ठताः ए 
पदोन्नति पे जिये वजता से कोई उलन्ाव वद। नहीं उोता। कर भा, एसे संगठनों में जहां 
कुछ स्वान स्थायी और कुछ अस्थायी हाँ, अध्यावा कर्मचारी के लिये गम्भीर बांध 
उत्पन्न हो जाती है। पहली वात तो यह है कि प्रारम्भिक प्रवेश स्तर से उच्चतर स्थान 
पर यदोन्नतियां सभी अंध्यायों कर्मेचारियों से वरिष्ठ होने के नाते स्थायी कर्मचारियों में है 
ही की जःती है और इसमें इनकी सेवः अवधि का कोई विचार नहीं फिया जाता। 
इस प्रकार की परदोन्नतियों के पश्चात्‌, यद्यपि स्थायी कर्मचारियों के रिक्त स्थान की पति 
अप्यायी अधिकारियों द्वारा की जाती है, फिर भी, स्थायी कर्मचारियों का प्राय: इन स्थानों पर 
लम्बी अवधि तक गनग्रहण का अधिकार बना रहता। उच्चतर स्थानों की दी गई संख्या के 
लिये कुछ ही स्थायी अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में बठते हु जिसके परिणामस्वरूप आगे 
. जाकर अस्थायी कामिकों की पदोन्नति की सम्भावनाएं बढ़ जाती है। यह एक' ऐसी व्यवस्था 
है जो सर्वथा अनुचित है और अस्थायी स्टाफ निरंतर शिकायत का विबय बन दाताहै। 
एसी स्थितियां बड़े वैमाने पर उत्पन्न हो गई हें, विशेषकर ऐसे विभागों में जो विकासात्मक 
कार्य कर रहे है। इसके अतिरिक्त अस्थायी स्तर पर भर्ती किये जाने वाले लोगों की योग्यता 
पर बड़ा बरा प्रभाव पड़ता है। हमारे अध्ययन दल (पी) ने इस बात की ओर- ध्यान 
 विलाया है कि भर्ती की प्रारम्भिक अवस्था में शायद ही कोई पद स्थायी कह कर विज्ञापित 
किया जाता है या इसका वर्गीकरण इस तरह से किया जाता है अस्थायी, परन्तु सम्भावना है 
कि अनिश्चित काल तक चले” अथवा पू्णत: अस्थायी । इन दोनों ही प्रकारों के पदों दवांरा ._ 
योग्य उम्मीदवारों के आकर्षित होने की सम्भावना नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें भ 


. संदेह नहीं है कि अस्थायी पद के अस्थायी होने का ब[द में कार्य कुशलता के स्तर पर बड़ा ._ 
. बुरा प्रभाव पड़ता है। 


(3) इन कप्तियों को सुधारने के लिये अध्ययन दल का सुझाव है कि स्थायी पदों पर नियुक्त 
होने वाले व्यक्तियों और ऐसे अस्थायी पदों जिनके अनिश्चित काल तक बचे रहने की सम्भा- 
. बना है, पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के बीच वरिष्ठता आदि के संबंध में किया जाने वाला 
द-भाव दर कर दिया जाना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों को किसी सेवा अथवा समह में उसकी 
 घारा का एक अंग बना देना चाहिये। अस्थायी अधिकारियों के मामले में यदि कोई अपवाद 
है तो वह यह है कि कभी किसी सेवा अथवा स्थापना की कर्मचारी संख्या में कोई घटौती 
. की जाती है तो जो कर्मचारी अस्थायी है वही सब से पहले निकाले जायेंगे। जहां तक 
. पूर्णतः अस्थायी पदों का संबंध है अध्ययन दल की सिफारिश है कि सिवाय उन मामलों में 
- जहां कोई संगठन अथवा स्थान कोई पूर्ण तदर्थ कार्य सम्पन्न करने के लिये बनाया यादें 
.. स्थापित किया गया हैं, कोई भी ऐसा पद जो एक वर्ष से अधिक दिन तक चलता है स्थायी 
.. समझा जाना चाहिये। सिद्धांतों रूप. से में अध्ययन-दल के विचारों से सहमत हुं, फिर 
. भी, मेरा सुझाव है कि यह अवधि एक वर्ष के बजाय दो वर्ष होनी चाहिये। इसलिये में. 
. सिफारिश करता हूं कि :- 
“ (क) सेवा लाभ के प्रयोजन के लिये जिसमें वरिष्ठता, पदोन्नति की पात्रता आदि 
... भी सम्सिलित हैं अनिश्चित काल तक चलते रहने की संभावना वाले पदों पर _ 


.. ही. कक 
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नियक्त कर्मचारियों और स्थायी स्थानों पर नियक्त व्यक्तियों में कोई अंतर 
डी होना चाहिये। 
(ख) इसका अपवाद यह होगा कि जहाँ पूर्णत: तदर्थ कार्य निष्पन्न करने के लिये कोई 
संगठन अथवा पद स्थापित किया गया हो वहा दो वर्ष से अधिक समय 
से चल रहे सभी पदों को स्थायी समझना चाहिय 


न्शन अं 


(4) जहां तक अस्थायी कर्मचारियों की सेवा से निवृत्ति पर स्वीकार्य 
र्क 


[| 
उपदान का सम्बन्ध है, में दसवें अध्याय में पंच्शन से सम्बन्धित अनुभाग 
सिफारिश से सहमत हूं । 


भें ल्‍्भे 


प्‌ 
में 


हस्ता ० 
हरि विष्णु कामथ 
नई दिल्‍ली, 
6 अप्रल, 969 
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की वो ० झंकर को टिप्विणो 
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श्री दीं० शंकर की टिप्पमी 


मुझ अफमोस है कि मुझे कुछ पहलुओं पर अयउचे साथियों से लिनत्न राग ब्यमत करनी 
डरती है ये पहलुओं पर में सामहिक विचरों के विरुद्ध 3३पर्नी 35 वर्ष 
की लंबी सिविल सेवा के आधार पर कुछ ऊधिक स्वतंत्र व्यक्तिगत विचाद प्रकट करने 
के लिए उनसे क्षमा चाहंगोा। यह कहने की कोई खास आवश्यकता नहीं है के उन 
35 वर्यों में देश और राष्ट्र ऊे जोवन में बहत म.त्वरर्ण घटठनायें घटित हुई है। इस 
ल॑म्बी अवधि में सम्पर्ण राष्ट्रीय जीवन में क्रांतिकरी परिवर्तन हये है और उनसे जन कल्याण 
की संस्था के रूप में राज्य की संकल्पना ने क्रॉतिकार्री रूप धारण किया है। सिःदल सेवा 
भें लग उन बहुत से वासियों के समाना जिन्दीनि इन व्यापक परिवतेनों के अनझूष आंच 
आपकी ढाल लिया है. में यह अनुभव कदता हूं कि मझें इस प्रकार के व्यक्तिगत दिद्ार 
व्यक्त करने का जिगेषाविद्ञार है।.... 


2, नई कामिक पद्धति की आवश्यकता के संबंध में में सामान्यतः उन विचारों से संहमत हैं. 
जो रिपोर्ट में व्यक्त क्रिए गये हैं। लेकिन फिर भी में यद्ध और कहता चाहंगा कि में विभाजन से 
एकदम पूत्र और बाद में निविल मेबाओं की भूमिका का महत्व स्वीं कर दिए जाने के ब 
में और वाद में आथिक और सामाजिक क्षेत्रों स हुए अनृतपूर्व विकासों के लिये अधिक प्रमाण 
है, यह कहने से नहीं रुक सकता है कि विभिन्न सेवाओं, विशेष रूप से परानी और नई 
अखिल' भारतीय सेवाओं के पूर्ण सहयोग और कर्तव्य निष्ठा के बिना तीन वर्ष की छोटी 
से। अवधि से पराने को तिक।ल कर नये का स्वागत करना, इतनी उत्दप्ट सफलता हे! 
साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखना, देश में एकता और अखंडता बनाए रखना और 
नए भारत को नींव डालना संभव नहें। होता। इन तीन वर्षों के दोरान लिये 
गये तरत निर्गेयों, व्यापक उपलब्धियों और राष्दीय कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीतियां 
 तेयार करने और प्रतिपादित करने की इतिहस कऊंवल उन प्रसिद्ध नेताओं के लिये है एक 
प्रशस्ति नहीं है जिनके हाथ में भाग्य ने वह शक्ति अंर प्राधिकार सौंप दिया था कि वे 

से वाली चीजों के रूप का निर्धारण कर सके बल्कि उन बहत से सिविल कर्मच। रियों अं; < 
सेनिक कामिकों के लिये भी एक प्रशस्ति है (.उडोने इस कार्य में उन लगीं को दढ 
कर्तव्य निष्ठा के साय सहयोग दिया। सेवाओं . हेतों को सुरक्षा के लिये संविधन सभा में 
हुई बढ़सों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि मेदे ऊपर जो कुछ कहा है उसका 
एक एक शब्द ठीक है। द ह 


3. उसके बाद भी सम्पर्ण सिविल सेवा मे परिवर्तनशील पारस्थितियों की आवश्यकताओं 

और स्तर के अनुसार कार्य करने में अपनी पूरी कोशिश की है। 495] के बद से 
पंचवर्षीय योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने, दोनों है; क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां नीतियों 

को निर्माण और योजनाओं को लाग करन के लिए आवश्यक उपाय करने में सिविल सेवाओं के 
_ सहयोग के बिना सम्भव नहीं थी इसके अतिरिक्त देशी और विदेशी) दोनों प्रकार की सुरक्षा! 
के खतरों का मकाबला करने में भी उसका सहयोग रह! हैं। यदि कोई असफलतः एं या 
. कमियां सही है तो इसक लिए केवल सेवाओं को ही दोष नहीं दिय/ जा सकता बल्कि .ेष के 
- आधिकारी ओर भी कई होने चाहिए जो कि केवल सरकार में ही। नहीं बल्कि उसके बाहर 
. भी हो सक्रते है। यदि वस्तृनिष्ठ रूप से देखा जाये तो ये कमियां संपूर्ण देश में और 
. क्भिन्न तत्वों के बीच फली हुई दिखाई दें )। प्रकार और मात्रा में अन्तर हो सती हू 

सन्त तथ्य यही है कि असफ़लता सामूहिक रूप से हुई है। | 
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प्रशासन के क्षत्र में गेर विशेषज्ञ व्यक्तियों ओर विशेषज्ञों के योगदान के संबंध में मैं पूर्ण 
अनमोदन के साथ इस अव्यप्त दल को रिपोर्ट का निम्नलिखित उद्धरण देना चाहता हूं, 
जितके अध्यत् श्री आर० के० पादिल थे +- 


“मगर विशवज्ञों और विश्व ञ्ञों के विवाद ने जो कि वास्तव में स्टाफ रखने के लिए क्रिया- 
त्मक परिणाम की आवश्यकता का दृष्टि कोण है, रूड़िवादी सूत्रों के बीच एक द्वन्द का रूप ले 
लिया है | यह दावा कि यदि तथाकथित गैर विशेषज्ञों के स्थान पर पूर्व अनुभव रखने वाले 
कैपे भी विशयन्नों को रव दिया जाए तो सभो बुराईयाँ दूर की जा सकती हैं स्पष्टताही बचकाना 
है। किसी एक मान्य निर्णय पर प 8 के लिए एक संभावित आधार हमारा पिछले लगभग 

5 वर्यों का अनुभव हो सकता है। क्‍या निर्णयात्मक रूप से यह बताने. वाला कोई प्रमाण 

है कि उचित विशेषज्ञताओं वाले, यहाँ तक कि उच्च्चतम स्तर पर भी किसी विभाग ने 
सामान्य रूप से उन विभागों की अपेक्षा अधिक अच्छा कार्य किया है जिनमें गर विशेषज्ञ 
लगे हुए थे? हम यह मानते हैं कि यह एक बहुपक्षीय प्रश्न है और यदि हम प्रमाण की 
खोज करने का प्रयत्न करें तो हमें केवल कई प्रकार की राय ही भिलेगी और अकाट्य 


: ह्थ्य मालूम नहीं होंगे। हमें संदेह है कि क्या किसी प्रकार भी इस निर्णय से बचा 


जा सकता है कि -सकलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैँ उच्च स्तर की बौद्धिक 
योग्यता, आधुनिक संसार में हो रहे विकास की लगातार जानकारी रखना, अनुभव से लाभ उठाने 
की उत्सुकता, खतरा उठाने की इच्छा, विविध अनुभव, विभागीय प्रशासन को गहरी जानकारी 
और इच्छित परिण,म प्राप्त करने का तीत्र संकल्प । यह सोचना भी असंभव है कि विशेषज्ञ 
भी, जिसने अपने छात्र जीवन के बाद पढ़ता और सीखना छोड़ दिया हो, हमेशा ही 
उस व्यक्ति से अच्छा होगा जो कि आधुनिक समस्याओं के स्वरूप के प्रति बहुत अधिक 
लागरूक हैं और उनकी अधिक जानकारी रखता है। गतात्मकता पर केवल विशषज्ञों का 
ही एकाधिकार नहीं है और उन विभागों और परियोजनाओं ने अक्सर अधिक अच्छा का 


किया है जो किसी गत्यात्मक व्यक्ति के अधीन रहे हैं चाहे वह विशेषज्ञ हो या गैरविशेषज्ञ 


हमें यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि बहुपक्षीय गत्यात्मक 'स्थितियों से 


. निपटाने के लिए ज्ञान के भंडार में अभी तक कोई बनी बनाई उपयुक्त तकनीक नहीं है। इसके 


विपरीत हमें इस तथ्य के प्रति भी आँख नहीं बन्द कर लेनी चाहिए कि बहुपक्षीय स्थितियाँ भी 
मोटे मोटे बर्मों में समूहित की जा सकती हैं। मोटे तौर पर स्थितियों को आथिक 
या सामाजिक या वित्तीय या ओद्योगिक या अन्य जो कुछ भी वो हों कहा जा सकता है । 
बनहित की दृष्टि से उनके लिए ठीक प्रकार से चुने गए औंर उचित रूप से प्रशिक्षीत काभिकों को 
नियुक्त करने के लिए हम वचन-बद्ध है। तथाकथित विशेषज्ञों और तथाकथित “र- 


विशेषज्ञों के बीच मौजूद विवाद पूर्णतः व्यर्थ है। अब समय आ गया है कि हम इस विवाद 
. के अपेक्षाकृत संकुचित; दृष्टिकोण से ऊपर उठें और सम्पूर्ण स्थिति पर ध्यान दें ।” द 


.. में इत विचारों को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं। 


... $- सुधार की 34 रूपरेखा थौर विशेषज्ञता की आवश्यकता के संबंध में में अनुभव 
करता हूँ कि मौजूदा प्रशासन में विशेषज्ञों की आवश्यकता पर आम तौर पर 


. अधिक बल दिया जाता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि विभिन्न 
. शाखाओं में प्रशासन का रूप अधिक विशिष्ट होता जा रहा है लेकिन हमें इस 


तथ्य को स्वीकार करना होगा कि उद्योग की और विज्ञान के क्षेत्रों में विशेषज्ञता 
. और भी ज्यादा सुक्ष्म है और एक ऐसा गर विशेषज्ञ वैज्ञानिक था गैर ओद्योगिकीय 
 विदूया मिलना आसान नहीं है जो वैज्ञानिक और ओऔद्योगिकीय विभागों 
_ की सभी शाखाओं और विषयों के साथ पर्याप्त न्याय कर सके। अन्तत: चाहे हम कार्यात्मक 
खेत्र लें या अकार्यात्मक क्षेत्र, आवश्यकता उन्हीं व्यक्तियों की है जिनमें पर्याप्त वस्तु- 
_निष्ठता और सामान्य प्रबंध सामरथ्य है और वही उन संकुचित क्षेत्रों से जिनमें वें अधिकांश 
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समय सामान्यत: काम करते हैं, ऊपर उठ, कर वैज्ञानिक था ओऔद्योगिकी प्रशासन के 
सम्पूर्ण क्षत्र में पर्याप्त न्याय कर सकते हैँ। यह विशेष रूप से उच्च तकनीकी क्षेत्र के 
लिए सच है, जहां समस्याएं मुख्यतः: प्रशासनिक प्रकार को होती हैँ । इसी प्रकार 
ते इस विचार से भी सहमत नहीं हूँ कि निर्णय लेने में वज्ञानलिकों य। औद्योगिर्की-विदों " 
की उपेक्षा की जा रही हैं या उनकी मर्जी पर्यात्त रूप य्रे नहीं चल पाती हैं। ॥ 
सकता है एक दशक पूर्व एसा होता हो परन्तु आजकल एसा नहीं है, जबकि आजकल मंत्र 

सरकार के सचिव और विभागों के वेज्ञानिक और तकनीकी अध्यक्षों के बीच संबंध दिन पर दिन 
घनिष्ठ होते जा रह हैँ और अक्सर ही मंत्री महोदय विभागों के वेज्ञानिक या तकरन!की 
बध्यक्षों के सांथ सीध सम्पर्क स्थापित करते हैं। केवल सचिवालय में हू. गेर विश्वषज्ञों की 
बहुलता मारी जा सकती है। लेकिन मंत्रालय के उच्चतर स्तरों और विभागों के उच्चतर 
स्तरों के बीच सम्पक अक्सर काफी गहरा और निष्ठ होता है और निम्नतम स्तर पर मर विश- 
बन्नों की ही बात नहीं मानी जाती । इसलिए जहाँ में सुझाई गई सुधार की योजना 
का सामान्य रूप से समर्थन करता हूँ वहाँ उन सुझावों को लागू करते समय जो कुछ मन 
ऊपर कहा है उसे ध्यान में रखा जाए कहीं ऐसा न हो कि हम दूसरी दशा में आवश्यकता 
से अधिक बढ़ जाएं परिणामस्वरूप शासन को उसके मौजूदा बोझ और तनाव से म॒क्ति 
दिलाने के बजाय उस पर और ब्ोझा और तनाव डाल दें। 


6. जहाँ तक सद॒श पदों के एसे उदाहरणों का संबंध है जो कि चौथे अध्याय के साथ 
अंबग्त किए गए हें, में यह बताना चाहता हें कि पदों के समहों को रिच्र्शंन से अड5िक नहीं 
मानना चाहैेए। हम विभिन्न पदों के कार्यो केब्यौरों में नहीं गए हैं और हम वेज्नानिक 
निर्धारण के बाद उनके सदह्ष स्वरूप के निर्णय पर नहीं पहुंचे हें। प्रस्तादित ढांचे में जो 
भी सुझाव दिए गए हैं व केवल मात्र हमार मस्तिष्क में मोजद विचारों का उदाहरण मात्र 
हे ने कि उनका ठोस रूप | 


7. प्रशिक्षण के संबंध में में व्यक्त विचारों से सामान्यतः: सहमत हूँ लेकिन मूझ चने 
गए व्यक्तियों में उच्च मानवोय गणों के लिए कुछ नैतिक और आध्यात्मिक मल्यों को उत्पन्न 
रने के लिए सुझाई गई बातों के संबंध में तींब्र संदेह है। 22 वर्ष की आय इस उदृश्य 
के लिए काफी अधिक हैं और इस प्रकार के नतिक शिक्षण के लिए एक वर्ष की अवधि 
बहुत कम है। इसी प्रकार मुझे इसमें भी शक है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान मादक द्रब्यों 
के सेवन से दूर रहने के लाभों पर बल देने की कोई आवश्यकता भी हैँ | उनमें से अधिकांश उस 
समय तक अपनी आदतों में संयमी होते है और आवश्यक यह है कि इस बात का ध्यान रखा जाए 
कि कोई उपद्रव न मचाए और यदि बह ऐसा करे तो उस पर उचित कार्यवाई की. 
जञाए। 


8. विलास प्रियता के संबंध में यह अजीब सा प्रतीत होता हैं कि हम इस प्रकार के 
प्रशिक्षण के लिए कुछ थोड़े से व्यक्तियों को अलग कर्र। आखिरकार विलासिता 
एक तुलनात्मक शब्द है। जो कल तक विलासिता थी वह आज सुविधा और 
कल जवश्यकता का रूप ले सकती है और मे यह नहीं सोचता कि प्रशिक्षणार्थी उस रूप 
में विलास-प्रिय हो सकते हैँ जिस छझप में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। मेरे विचार 
 स्लेइस प्रकार का प्रशिक्षण अनावश्यक है। 


... 39. मध्यवर्ती प्रबंध पाठ्यक्रम में भर्ती के संबंध में म॑ यह आवश्यक नहीं समझत्गाक 
 'खिखित परीक्षा ली जाए, कम से कम अखिल भारतीय सैवाओं के व्यक्तियों के लिए 
वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी भर्ती योग्यता के तुलवात्मक निर्धारण द्वारा होती है। 
_ अपेश्ञाकृत अधिक अच्छे उम्मीदवार और अपेक्षाकृत अच्छे भक्षिक रिकार्ड वाले उभ्मोदवार 
इस विभिन्न सेवाओं में प्रवेश पाते है और कुछ नियत वर्षों की मैवा के बाद केवल मात्र कुछ 


46.: 


योग्यताओं का निर्वारण करने के लिए लिखित परीक्षा लेता मेरे विचार से तो अनावश्यक है 
और वह अखिल भारतीय सेवाओं के लिएभर्ती किए जाने वाले व्य क्तियों की कोटि पर ही 
आश्षेप है। उतके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का स्वरूप ही ऐसा है कि उसके आवश्यक गुण उनके 
सेवा के दौरान अवगश्य हो बड़ेंगे और मेरे वित्वार से केवल मात्र इन गृणों की सीमा का पता लगाने 
के लिए ली जाने वाली परोक्षा अनावश्यक है । 


0. सरकारी सेवा के लिए भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पत्नी या पति के लिए सुनाए 
गए प्रतिवंथ के उंबंध में में कहना चाहूंगा कि यह न केवल सरकारो कर्मचारियों के बीच भेद करना 
होगा बल्कि जनता के हिंत में भी नहीं है । इस प्रतिबंध की वेंधानिकता के संबंध 
में भी जक है। रेते व्यकवितिपों को संख्या कुल सिविल कमंचारियों की संख्या का बहुत छोटा 
ता अंग ही होगी और देश में बेकार लोगों की कूल संख्या में इसके गिनर्त। बहुत ही कम होगी 
और उत्हें इस त्रकार के पक्षपात॒ पूर्ग प्रतिबंध के लिए अलग करना मेरी दृष्टि से न्‍्यायोचित 


नहीं होगा और न हो इससे सामाजिक न्याव के किसी तत्व का महत्वपूर्ण सीमा तक पोषण 
ही होगा अतः में सिकारिश के इस भाग का पूर्णतः विरोधी हू । 


हस्ता० स्‍।/ > 
!7-4-96 9 द द बी० शंकर 


भरी ब्रिभुवन्न नारायण सिह 
की 
बसहमति टिप्पणी 
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मुझे खेद है कि कामिक प्रशासन रिपोर्ट में की गईं सिफारिशों में से कुछ सझ्ले में 
असहमत हूं । अत: यह असहमति टिप्पणी प्रस्तुत है। 


सबसे पहले में बहुत से भारतीय राजनेतिक नेताओं द्वारा 920 के प्रारम्भिक वर्षों में, 
जब गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध असहयोग आन्दोलन चलाया था, को गई भारतीय प्रशासन की 
आलोचना का उल्लेख करूंगा। उन्होंने भारी वेतन - भोगी नौकर शाही की खूब आलोचना 
की जो कि आम जनता की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं से तालमेल नहीं खाती थी। उस 
नौक रशाही का मुख्य घंधा कानून और व्यवस्था बनाए रखना और लोगों में अपना रुत्वा और 
बड़प्पन बनाए रखना था। बार-बार कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें उच्च 
वेतन पाने वाले विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग द्वारा चालित उच्च महंगे प्रशासन की भर्त्सना 
की गई थी। उदार दल के नेता गण ने जो उस समय कांग्रेस में प्रमुखता प्राप्त थे. गांधी 
जी के भी आने से पहले, मुख्य रूप से ऊपरी स्तर पर विदेशियों द्वारा संचालित उच्च 
वेतत भोगी नौकरशाही की खूब आलोचना की। इस आलोचना के शिकार मुख्य रूप स्रे 
भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे जो अपने आपको एक अलग वर्ग मानते थे और 
भारतीय समाज से दूर अलग-अलग एक उच्च स्तरीय जीवन यापन में लगे हुए थे । 
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उक् भर कारण से हमारे बृवक अफ़त्र लादी भारतीय जीवन पद्धति को नहीं अपना था रहे 

हूं! अदय अब को पेवाओं में जी के जिए परीक्षा की वर्तमान प्रजाल: ऐम: है कि एफ दहन 
है। मेबाबवः लड़कः, जो कि उह छोटे कस्बे के कालिड से पास हो कर निफलद; है, उस मौध्धन साइके 
जो के पव्विज्ञ रजूल से शिक्षा आस है वा जिले कुछ उच्च स्तर पर दमाज में रहने सहने दा सूमइघर 
मजा हैं. को तुलदा में सकल होने को आशा बहीं कर पकता। इससे होहा यह है कि आखन्र 
तार 2 अवियो जाला 7 रेज्नाओं में नाठा आय उयुहा के और शहर क्षत्रों के लड़कों का एक घिकार 
हो जाता है। लगा है कि आयोग ऊे मेरे इत वाथियों ने इस खतरव!/क उख के प्रसि अपने: £ वे 
मंद वी ई जहां कि परर्चनी तौर तदीकों के पके अुबक आखन्न भारताय ओर क्रेद्रय 
तेकओं नें अधिक नौकरियां हड़प कर जाते हैँ। (कर जब कोई अधिक्षार। मध्य और 
बच्चवण अवज स्तर पर से होता हुआ दिल्ली परज्ित्रालय में पहुंचता है तो वह. जनता वे 
और भा अजय जा पड़ता है। ऊयें तबकों के दिल्ली के सामाजिक जोबन के 
मत्राजाज में, जहां कि बहुत मे वरिष्ठ अधिकारियों का आना-जाना है, वर्ग अप्म जनता के; 
समस्याओं, अ्यंज्ाओं और दृष्टकोग को सनझने में फंत कर दुर्वास्थ वश अधिकार: 
ने को बंबा सा पाता है। अतः यह बहुत जरूरा। है कि भारत के दूर दराज हिस्पेमें 

में निवास करने दाले हमारे युवकों कोभों सेवाओं में प्रवेश करने के अधिकाधिक 
आअवप्तर प्राप्त हों। इस प्रवोजना के लिए प्रतियोगिता पराक्षा अणालो में अमलचन 
परिवर्तन हो। इस संबंध्र में अध्ययत दल (पं) दारा दिए गए सुझावों पर सावधान; से 


वित्वर होता चाहिए। मेरा सुझाव है कि एछक्क समिति नियुक्त हो और उसे उपरोक्त लिखित 
वियय विचाराथ सोंवे जाए तथा जो इस तारे मामले का अध्ययत करके क्षत्तीं प्रणाली में 
परिवतनों के बारे में अपनी सिकरारिशें प्रस्तुत करे। 


मेने पहले भो अपने प्रशात्षत्रिक प्रशिक्षण कालेजों में व्यक्ति एक प्रकार के पाश्चात्य 
वातावरण का हवाला दिया है। में समझता हूं कि हमारे भारतोय धिवित् अधिकारियों की 
इस प्रवत्ति से कि जो कुछ पाश्चात्य जोवन पद्धति से मेल न खाता हो उसे या जो व 
सादगी और भारतीय जावन दशन पर अधिक बल दैती हो उसे त्यागने से उनमें एक 
एसो मनोव॒ृत्ति आ जाती है जो उन्हें उतकों इच्छा होते हुए भी जनता में घज 
मिल कर उतका सेवक बनकर रहने से रोकतो है। वे भूल नहीं. सकते कि वे एक अलग 
अेणो है और चाहे वे एमा न कहें, उन्हें डर बदा रहता है कि यदि अधिकारियों ने प्तादर्ग 
पर्ण जी|वनचर्या अपनाई या भारतीय संस्कृति व परम्पराओं, को अधिक महत्व दिया तो उनके 
मानहानि होगी। प्रथम श्रेणी व अखिल भारतोय सेवा अधिकारियों की कुछ प्रशिक्षण 
संस्थाओं का मसूरी और शिमला में स्थित होना ही प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षार्थी के अलगावपन 
व प्यथक श्रेणों” की भावना का सुचक हैं। अतः सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्रणाली के तवीकरण के 
लिए ठोस कदम उठाने होंगे और इन स्थानों के वातावरण में परिवर्तत करने होंगे। 


... इप में कोई संदंह नहीं कि हमारे स्टाफ में अनुभवी प्रशासक होने चाहिए परंत इनका 
प्रमेख ऐसा गर सरकारी व्यक्ति हो सकता हैं जो प्रशिक्षणाथियों के मनों में निस्वार्थ सेवा और 
देश भक्ति की वांछतीय भावनाएं एक जींवन. पध्दति के! तौर पर भी भर सक्े जो कि ग्रामों में 
बे जनसमह के अनक ल होगी । के रिअर वाद की संकल्पना और लोगों की निस्वार्थ सेवा भावन! 
के एशीकरण की कठनाइयों का म॑ अनुभव करता हूं। शायद, अगर प्रशिक्षण संस्थाओं के 

. प्रवान केवल व्यावसायिक अंशासक ही न हों वल्करि एस गर सरकारी व्यक्ति भी हों जिस्होंने 
विशिष्ट निस्व्रार्थ सेवा को हो, अपेक्षित जानकारी एवं विद्वता प्राप्त और उच्च चरित्रवान हों तो 
.. इन प्रशिक्षण संस्थाओं में वांछनीय परम्प्राएं स्वापित हो सकती हैं । समय-समय पर नैतिक 
और अध्यात्मिक विषयों पर व्याख्ययनों या हमार पराते धामिक ग्रन्थों से कछ पंक्तियों को गा कर 
सुवा देव मात्र से कछ प्राप्त नहीं होने वाला है। जो बोल अत्यावश्यंक है वह यह है कि उन 
अच्छी बातों की जो भारतोय संस्क्रात में व्याप्त हैं और जींवन के जिन मलयों पर गांधीजी 
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प्र अर पुन जि बट, जड़े न्पाटन्टट: ला इटिलत+ मम जली >> 

ने बल दिया, पते: स्थापना हा। सत्माजकरा ज॑ थिक आधाजना और प्रशश्स।न्तक शमाणणयाओ 
' पक "अत 2 झा | (पक री. कनसमीकमनक हिल न बे क “/सममलक लू, शाह नाल: सा ऊ सडक 5 न ई ००० िदजण्मा न ०: अं काल रलबप शी के पकनजकक 6 | कह 

मे मंत्रंधित दया का अध्यः्पत के अलावा यह आालव:ज हे की हसार कार साथाओआमे 


न |॒ बे हि न्‍्क जब हो ०5. शा 
च्क, आक 2 # ७ द््प ह 0० कलम अलकन»न्‍न्‍्का अ्मन.ूग0 ज्यश्णयक उप वपभ्यक (करन भक.... "»न ऑसिवयनक... कीशनाण, शत के ण्त हर 2 न्द्ट 50 
| अललाकनकक,. ऑल “२ की ऋषअपला त्तृ नाल 8 शुक्ला श्र कन एरिएक “शुरू हद, ५ पं ४६4८“. रे ृ थक रत _ पक पंच ४8० भ 30% न्‍ट ये झ् द् ता हि का 
5 [2 ह फ्र | १ पु | (० रे |] | >> ॥ ४7 प्र 2 है 7 ही ् | हक 4ए घ; ४६,०६९ का 


! 5 ४ +ष्ी ॥ ६५ 

तक था बल य पन-क बन 2०० कया अबकी । धन्य से नाथ ्थ जाता छा ्ज “मनन न मम आह: मद क 
अपनाने और जन लाना का सबः उत्तर अपश्लद हू ऋनाजज्ाानक दुषषण्ट रु व बवः कसा 
५ ॥8 ; 


यु |. 
श्र ६5 किशन का था री. ्ल लिए अिननननकी "7 हू. के फ्चत अमन प्‌ [| 
४वै आल! 27805 ला 0४७०४ छजज॑जे 4कऋष्द। ४) ६ 


हि | 


श्र 


इस संयंध में में ग्रा्मों का दौरा करल व ले हुधारे अफसर: को ज॑प और मौदरका 


कल] का 
३, का के धर सलमान जार एक आए अन्‍भननननना हिई**० जु+ ३:8३ हे अिशनलनुथा। ० अत अ+ मन, समममणा कक > था कुल आम 
का आलान। से उपलब्ध हल के सबंध मे चचा ऋल्ता चाःहगा। शायद बह कुछ अटपाटा 
४६ .् ञ + ३४ हक आन, 
ऊ पज्ञञय नम ट््थ पं से पालाजत ६ दि संकट बाख्भशपाईम, प्रा्ओ के पा धरा दा व 3 च््ति 
लगे, ये जब, अऊचका अथा गलती) भा सकट सम्पझ कारन मे बाधा हू । इन ले हमारे 


की 
पु श् 
अन्‍मगाण्णा.. द>+०+ मे 'डता फनी, क_-ातऋ ३०४*० कृ०साभका कक: ह्या # 
् धर यश | 5 ता ' धद। हा ध्् हर ५ और पं 
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0४००८ हुँ फप्क 
नस से हे कै! 
५; की हे हि. नर ऐ 8 दवन गलत * स््फ्द शत जप, न के थे न्‍ 
स्थापित नहीं कर सकते। इस पंबंध में मुझे पंडित जवाहरलाल रेंहरू के भावावंगों में से 
है हु 3 328 ३ शय ीकी ५ अत - ; जन्म बन्ल ० लाना ५ का 2 नकल जन न ४, ञँ क 
एक क। याद आती है जबकि उन्होंने जीयों की भारमार की खूब आलोचना की थी और 
६ का 


उन्हें वापिस ले लेने का सुझाव दिया था। आज घोड़े रखना लगभग कठिन और महंगा 
थे का २ | 7 के तआन लक वजन न वागमस साय कक न '#नमान्‍क, उल-ातक (#४ अं ड 
हैं परन्‍त अतलकवाल मं इस के एक अवागमसनय क झाधतनत के तर उपयाग 


हह्थ, 


जनता के साथ निकट सम्पर्क रखने में बहुत सहायता की। फिर भी इस विषद पर उस समय 


5 न ढधरआनेन कण ०3. अ««>क०--अ/नलुक ध् ेग्प्न ु+ ... लकणकरज लए. ०० ञ् 
अधिज्ञष अचच्छ: तरह विच सर्कगा जब हम रफज्ट स्तर के अशारन पर पवचार-बमण 
००, 4. चय, 


करेंगे, क्योंकि अक़सरों द्वारा किया जाने वाला अधिकांश क्षेत्रथ कार्य राज्यों में होता है। 


[मिक प्रशासन के किसी अध्ययन में उनकी उन्नति के: लाइन में परदोन्नात के अवरूरों 
की समस्याओं पर सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों एवं वर्गों की सस्पष्ट यानाकर, और प्रशाईाह 
ढांचे में उनके स्थान के बारे में जाने बिना ठँक तरह विचार नहीं किया जा सकता। फिर 

कार्यात्मक और कार्यात्मक इतर सेवाओं के वर्गों के अध्ययन के दाद में इस परिणा् पर 
पहंंचा हं कि मेरा विश्वास है आयोग ने अनजाने से प्रथ॑स श्रेणी की विभिन्न सेव मे कीं: 
उन्नति के लिए अधिकतम कार्यक्षेत्र प्रत्तुत करने की उत्सुकतायें, जहां तक कनिष्ठ और 


४ 


माध्यम समह का संबंध अफसरों कार्यात्मक जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हेथा रहें है तलना में 
तर में काम करने वाले . कर्मचारियों को अधिक लाभ दिया है। क्षेत्रों के संबंध 


में वहमत से रिपोर्ट में यह सिझारिश को गई है कि अवर सचिवों और इन के समकक्ष 


दो को केन्द्र तथा राज्यों के तदनुझूपों प्रथम श्रेंणं/ सेवाओं तथा वरिष्ठ द्वितोय श्रेणी के 
अकपरों से भरा जाए। केन्द्र में उप सचिवों या उनके समकक्ष यदों की भर्ती के वारे में 
हुमा आहार के >माग्णि करते हुए आगे कहा गया है कि यह चनाव समस्त अखिल भार- 
हर 2 गर्ग! के अफसरों में से किया जाए। राज्यों के प्रथम श्रर्ण अफदर 
को इसा फ्मार + । ' ताए नहीं बनाया गया है। इस सिफारिश का संबंध कार्यकार्र: क्षे 
से बाहर तथा 7 + “ कठ विशेषज्ञताओं से है। यह बल्कि कुछ असंगत सो भ॑ः है 


अर ० हर है कर च्पो न ष्पू न ध्नि 'बम््कक वस्िि द्वि मु अकततकक श्र्ण १७ ले २०- आय! के 3७ की खा 
जब कि अनू फःादइब जज उप स सबवाधत वाचरप्ट ह्ताय अण।! के अफनार प्दान्नम 


5 ॥क्‍ चर पंदान्नान के 
पा ; कब मििशीरआ ल अ8-# राज्यों ४ थ्‌ पु « धर ना बम ना धाा बज, 
हकदार हों, उप पादवां ७ मामले में राज्यों के प्रथम श्रेणं अफस्तरों को झऋामिल 


नहीं किया जाता। मेरा विचार है कि ऐसः करना राज्यों के उन प्रथम श्रे्ण: के अप्पपर 
हि: तु |“ कम कम कम च 2 सकला हे वाह ऐप 29 
का साथ बहत अनचत वात हे जिद खाहल के साथ कह सकता हें, वास्तविक्ष शछ्लेन्रथ 
्मकर ्य नके रे जाल नाक ड ए् शा 2 हम, 5 कल बनता 
अन भव है और साचवालय. मे उनके आ जाने क्ष एक ताज्गी आएगे और जो दवार्थ प> 
"निर्णय लेने में सहायक होगर ।... द क्‍ 


0] ब्क 


दुर्माग्यवश हाल के कुछ वर्षों में दिल्‍्ले में सचिवालय, खास तौर पर कनिष्ठ सता: 


और मध्य प्रवन्ध स्तरों पर एसे लोगों की तेताती हुई है जिन्हें मुख्यतया केवल हाप ज्री 
काम का ही अनुभव है। ऐसा ही लगभग निरफ्वाद रूप से कनिप्ठ स्तर के अफ़मरों ४ >प्ले 
में भो है। दिल्‍ली और केरद्रीय सचिवालय में काम कर रहे ट्वितोब श्रेणी कई शाफा।ए को 

ही श॒रु में तृतीय श्रेणी अधिकारी के रूप में भर्ती होते है, इनमें से अधिकतर स्थान परप्त हू ,5 


हम 
ऊतक आए 
४ फप 


| 
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जबकि मुझे इन युवा अफ़परों के विरुद्ध कोई शिकायत उहीं है परन्तु फिर भी यह सत्य है कि उन्हें 
जञायद हो कमी कोई क्षत्रीय अनुभव रहा हो। इत बाघ का और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण 
पक्ष यह है कि जो केच् में तृतीय श्रेगी में या द्विर्तय श्रेणों में भो भर्ती होते है 
उनसे एसे कार्य कराने को शायद ही कमी ऐसी आशा की जाती है जिसे उन्हें 
क्षत्रीोय अनुभव प्राप्त हो। उन्हें ऐसा कोई अवसर भी प्रदान नहीं किया जाता। दे 
अपने सारे सेवा कालमें दकूतरी काम पर ही लगे रहते हैँ मौर यहां तक कि प्रवन्धक वर्ग 
जेसी स्थितियों में पहुंचने के बाद भी दफ्तरी कार्य ही करते रहते हे। म्ने 
सचिवालय में हो रहे कार्य की बहुत सी बुराइयों की जड़, निर्णय लेने के स्तरों पर 
दकतरी कार्यकर्ताओं का अधिक्य दिखाई देती है। दुर्भाग्यवश स्वतन्त्रता प्रष्ति के बाद 
बहुत से सिविल अधिकारियों की शीघ्र पदोन्नति हुई और इस बात में उनका कोई दोष 
नहीं था कि उनको क्षेत्रीय कार्य का लगभग कोई अनुभव नहीं था। यदि हमें एक एसा 
प्रशासन तन्‍त्र लाना है जिसमें आम जनता को आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को समझने की 
वास्तविक क्षमता हो तो दिल्लों में इस दफतरी काम की प्रधानता और शहरी प्रधान अफ़ररों 
की प्रभाविता में आमूल चूल परिवर्तेत लाना होगा। अतः में महसूस करता हं कि केन्द्रीय 
सचिवालय से कनिष्ठ और मध्य प्रवन्ध स्व॒रों पर स्टाफ प्रावधान और पदोन्नति के बारे 
में और सम्भवतः वर्गीकरण आदि की योजना को अवश्य बदलना होगा ताकि राज्य और 
केन्द्र के वे अफसर जिन को क्षेत्रोय अनुभव है, कतिप्ठ मध्य और उच्चतर प्रवन्ध स्तरों पर 
तैनात हो सके। 


रिपोर्ट में सिफारिश की गई है जब कि जहां कहीं द्वितीय श्रे्ण। से प्रथम श्रेणी को 
केन्द्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति कोटा 40 से कम हो तो उसे 
बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाए। द्वितीय श्रेणी की केद्वीय सेवाओं के लिए पदोन्नति 
अवसरों को बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर देने से में सहमत हूं परन्तु में देखता हूं कि जब 
कि नई योजना के अनुसार द्वितीय श्रेणी को केद्वोय सेवाओं में कोई सीधी भर्ती होगो, 
राज्य सिविल सेवा और राज्य पुलिस सेवाओं में, अधिकतर सीधी भर्ती होगी। द्वितीय श्रेणी 
की केद्वीय सेवाओं के साथ इन सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में इसी प्रकार बर्ताव 
न्यायपूर्ण है। अत: अखिल भारतीय सेवाओं में तदनरूपी राज्य सेवाओं के लिए पदोन्नति 
कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। 


. जैसा कि भविष्य के बारे में मुझे दिखाई दे रहा है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों 
का एक दुर्भाग्य पूर्ण परिणाम यह होगा कि शर्तें: शर्नें: राज्यों के अफसरों औौर केच्ध द्वारा 
भर्ती किए गए अफ़सरों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी। यह अत्यावश्यक है कि 
राज्यों के अफ़तरों और केन्द्र के अफ़तरों को एक दूसरे के यहां आदान' प्रदान जितना 
अधिक हो सके होना चाहिए। द द 


वास्तव में राज्यों की सेवाओं के अफ़सरों के लिए कुछ अवधि के लिए दिल्‍ली आना 
और फिर वापिस लौट जाना अच्छा ही है। इस बात से उनके पास जो वास्तविक क्षेत्रीय 
. अनुभव है उसके अलावा उन्हें और व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होगा। इसी प्रकार वह 
.. _वांछनीय नहीं है जिसमें कि केन्द्र के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफ़सर अपने सारे सेवा 
.. काल में केवल दफ्तरी कार्य ही करते रहे और फिर भी कनिष्ठ और मध्य प्रबंध स्तरों 
.. पर सरकारी निर्णयों को प्रभावित करते रहें। मेरी पूरी सहानभति उन अफ़सरों के साथ 
है जिन्हें पदोन्नति के तमाम उचित अवसर दिए जाने चाहिए, परन्तु प्रशासन के लिए यह 
. अच्छी बात नहीं है कि व लोग, जिन्हें दुर्भाग्यवश केवल दफ्तरी काम का अनुभव है, कनिष्ठ 
और संभवतः मध्य प्रबन्ध स्तरों पर भी छाए रहें। अन्तोतगत्वा, नीति निर्णय का शुभारम्भ 

. अवर सचिव स्तर पर होता हैं । यह और भी अच्छा है यदि इस अफ़सर को क्षेत्रीय 
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अनभव हो, अन्यथा यह संभव है कि उस का दृष्टिकोण पुस्तकों और काययलिय की 
नियम पुस्तकों से ही बंधा रहे। मेरा अनुभव यह है कि यह प्राय: होता है कि अवर सचिव 
स्तर पर लिखी टिप्पणी ऊपर तक ज्यों की त्यों चलती हूँ। यह आम सुनने में जाया है, लोग 
शखी बधारते ह कि उन्होंने निचले स्तर पर एसी तिकड़म लगाई कि निर्णय उनके पक्ष 
के अतिरिक्त और हो ही नहीं सकता था। अतः मझे खेद है कि में कनिष्ठ और मध्य 
प्रबन्ध समहों के लिए स्टाफ प्रावधान , पदोन्नति और चयन योजना के बारे में सिफारिशों 


से सहमत नहीं हू 


म चाहता हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से भी और आम तौर से हम इस रिपोर्ट में उत वेतनमानों और 
ग्रेडों के झमेले में न फंसते जिसके लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं हकदार होनी चाहिए । यह सिद्धांत 
निर्धारित करके कि सारे देश में स्थानानतरित की जा सकने वाली सवाएं उन' सेवाओं को 
जो तसापेक्षतः कम भौगोलिक क्षेत्र में कायरत हैं, तुलना में अधिक ऊंचे वेतन मान योग्य है 
समान काम के लिएं समान वेतन के सही सिद्धान्त के प्रभाव को कुछ कम कर दिया है। 

वास्तव में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार भारत जसे गरीब देश में ऊंची ऊंचो 
केद्वीय सेवाओं के वबंतत मानों को कम करने का पृर्ण औचित्य है। एसी दशा में राज्यों 
गी सवाओं की तुलनां में केन्द्रीय सेवाओं के लिए अधिक ऊंचे वतन के हक में केवल इसे 
आधार पर कि केन्द्रीय सेवाओं में बदली' का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, तक-वितक कंसे किया 
जा सकता है? मे कुछ एस तृतीय श्रणी के' केन्द्रीय कर्मचारियों को जानता हूं जो कि अपने 
घरों से काफी दूर दराज क्षेत्रों में नियुक्त ह और उन्हें कोई एसा विशेष लाभ भी प्राप्त 


नहीं हो रहा है 


में समझता हुं कि यह वांछनीय है कि राज्य-सेवाओं से केन्द्र में काफी मात्रा में अफ़सर 
आए तथा वापिस जाए तथा राज्यों को अखिल भारतीय सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। इस 
प्रयोजन के लिए यह अत्यावश्यक' हैं कि हमें केद्ध और राज्यों के वेतनमानों के बीच 
किसी अन्तर को बनाए रखना या उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। समान काम के लिए समान 
वेतन का सिद्धांत अच्छा है और इस देश की गरीबी के संदर्भ में कुछ उच्च स्तर के मामलों 
में समानता लाने का अच्छा मामला है। हमें इन विभिन्न वेतन मानों के मध्य की बड़ी खार्ईयों 
की आलोचना का हल प्रस्तुत करना होगा। वंतन प्रशासन के क्षेत्र में सबसे पहली महृत्वधूर्ण 
आवश्यकता यह है कि केन्द्र, राज्यों और स्थानीय निकायों आदि में और एक ही सरकार 
के अधीन विभिन्न विभागों में विद्यमान वंतन स्तरों के बीच के असंतुलनों को ठीक किया 
जाए। केवल तब ही हम किसी ऐसी योजना की बात सोच सकते है जो मख्य रूप से 
उच्चतर सेवाओं की मांगपूर्ति करे। अध्ययन दल (पी) द्वारा निर्धारित सिद्धांत्तों से 
आम' तौर से सहमत हूं । जब -कभी उच्चतम स्तर के अफसरों के. वेतनों .के प्रश्न 
प्र चर्चा शुरू हुई है तो कुछ हलकों में आपत्ति की. गई है कि 
संसद सदस्यों की उपलब्धियों एवं वतनों के बारे में कोई बात क्‍यों नहीं उठाता? 
मझे उन अलोचकों से सहानभति है । ५. ५ ॥2]8 


में प्री तरह महसूस करता हूं कि प्रशासन की बढ़ती. हुई पेन्नीदगियों के साथ-साथ 
हम गर-विशेषज्ञों (जनरेलिस्ट) की अपेक्षा अधिक संख्या.में विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी 
अतः यह स्वाभाविक ही है कि कुछ समय बाद उन बहुत से स्थानों , जिन पर अब तक 
गर विशषज्ञ (जनरेलिस्ट) काम कर रहें है विशेषज्ञों को तनात किया जाए। .परि- 
णातम: भारतोय प्रशासन सेवा का कार्यक्षेत्र अवश्य ही कंधे हो जाएगा । फिर 
भी सेवाओं . के कार्यात्यक्ष और विशेषज्ञता (कार्यात्मक क्षेत्र से बाहर) में वर्गीकरण 
से संबंधित सिफारिशों से दो प्रश्न उठते है। मेरे मतानूसार कार्यात्मक क्षेत्रों में से कछ 
क्षेत्र, सही-सही अर्थों में कार्यात्मक नहीं है. ऐसे भी विभाग है जिन्हें यद्यपि कार्यात्मक 
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बणित किया जाता है परन्तु वे गेर-विशेषज्ञता प्रकार के हैं। भारतीय प्रशासन सेवा के 
बहुत से अफस्तरों के पास सामाजिक-आथिक समस्याओं में काम और अनभव की ब 
अच्छी जानकारी रही है। इत अफ़सरों को कार्यात्मक वर्णित किए गए “कुछ सामाजिक 
आचक वस्ागों से पूण रूप से बाहर रखना ठोक ने होगा। प्रस्तुत की गई 
योजना में बह कहा गया है कि भारतीय प्रशासन सेवा के लिए: कार्यात्मक 
क्षत्री में भू-राजस्व प्रशासन , मजिस्टटीय कार्यो का संचालन और राज्यों में अन्य कार्यात्मक 
संवाओं द्वारा किए जाने वाले क्षेत्रों से भिन्न कार्य शामिल होंगे । मेरा विचार है कि हम वास्तविक 
स्विति को एक संकुचित दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जहां एक ओर प्रशासन के वर्गीकरण 
एवं श्रेणीकरण की कुछ योजनाएं ऊपर से तो वेज्ञानिक एवं तकसंगत लगती हैं, परन्त 
इन से क्ी-कर्ी व्यावहारिक मामलों में अनभ्यता उत्यन्न हो जाती है। अलग-अलग 
क्षत्र बना देने को ऐसी योजना जिसमें कोई आपसी आपददान प्रदान नाहों सके, उस 
लचीले प्रशासन तनन्‍्त्र के लिए' सदा अच्छी नहीं होती जिससे यह आशा की जाती है कि 
वह वदलतों परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको भी बदले । जबकि में . कार्यात्मक 
सेवओं और विश्येजज्ञतओं के वर्गीकरण पर सामान्यतः: आपत्ति नहीं करता, परन्‍्त 
में यह अवश्यक समझता हूं कि इन सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों से इन कार्यात्मक 
सेवाओं , विशेषक्रर उच्चतर स्तरों पर के कार्य संचालन एवं भर्ती के मामले में कझोरता 
उत्पन्न होगी। और यह स्थिति सदा वांछतीय नहीं होगी । प्रशासनिक अफ़सरः को किसी 
कार्यात्मक्ष और विशेषज्ञता क्षत्र में भी बिल्कुल कार्यात्मसक या विशेषज्ञता मामलों को 
 नियटाने के अलावा बहुत से विषय नियपटाने और निर्णय लेने होते हें। उच्चतरः नीति 
निर्धारण स्तर पर कि विशद्ध विशेषज्ञ दष्टिकोण की अपेक्षा एक आम समझ, क्षेत्रीय. अनभव 
प्र आधारित मानवीय दृष्टिकोण और लोगों से निपटाने की कला से शायद अधिक अच्छा काम 
चल सके। किर ऐसे स्तरों पर लेतत्व के गण और कार्य के समन्वय एवं विनियमन 
को क्षमता का भी अपना बड़ा योगदान रहता है। में इस बात से इन्कार नहीं करता कि 
विशेषज्ञों एवं तकनोशियनों से इन गुणों की अपेक्षा की जाती हैँ और उनमें ये गण होते 
भी हें। जबकि में इस बात से सहमत होने के लिए तेयार हूं कि इच्जीनियरों और 
डाक्टरों जसे तकनोशियनों को अपने-अंपने संबंधित विभागों में उच्च पदों को सम्भालना 
चाहिये, में नहीं समझता कि यह सिद्धांत कार्यात्मक क्षेत्र के बाहर विभागों के मामले में ही 
निरप्वाद रूप से लागू होता ही चाहिये। वस्तुत: नियंत्रणं और विनियमन जसे कुछ विभाग 
ऐसे है जि स प्रकार की पदोन्नतियों से अन्त: वद्धि हो सकती है। में ऐसे अफसरों 
को कुछ अवधि के बाद उन्तको विशेषज्ञता के बाहर अन्य विभागों में स्थानान्तरित कर देने 
पर जोर दंगा। में नहीं समझता कि उद्योंग , वाणिज्य या लेखा विभांगों के अफसरों में 
इतना बड़ा अंतर हैं कि ऐसे आपसी तबादले सम्भव न हो। इस संदभ्भ में में समझता 
हूं कि हमने भारतीय प्रशासन सेवा के अफसरों के क्षेत्र को अनुचित' रूप से सीमित' कर 
दिया है। उनके कार्य-क्षेत्र को विस्तत करना होना । 


में अफ़सरों के और अधिक पूल बनाने के हक में नहीं हूं। वाणिज्य और वित्त पूल 
और ओद्योगिक प्रबन्ध पूल जसे पूलों के विभत अनुभव से मालूम हुआ हैकि यह पद्धति 
कभी ठीक तरह से नहीं चली हालांकि उन दिनों में चाहे कुछ अफ़सरों को इस से कुछ 
लाभ प्राप्त हुआ हो।. नई योजना से, व्यवहारतः:, एक नया पूल' बनेगा, और इस योजना 

क्षेत्रीय और ऐसे सचिवालय स्टाफ के बीच आपसी तबादलों की व्यवस्था होने परभी 


वास्तव में ऐसा संभव नहीं होगा । 


मुझे कुछ विभागों की सेवाओं के बारे में कुछक बातें रखनी हूँ |. मेरा इशारा केन्द्रीय 
सांख्यिकीय संगठन और तकनीकीः विकास. के महा-निदेशालय की और हैं। उनसे यह अपेक्षा 
की जाती है कि व एक से अधिक भन्तवरालयों की सेवा करें और उन्हें मन्त्नालयों में प्रचलित 
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मम उत्क्रम के अनुरूप होने की जरुरत नहीं है। इन दो विभागों के अफ़सरों में वस्तु- 
निष्ठता एवं निर्मीक सलाह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सीमा तक एक स्वतंत्र स्तर देने 
की आवश्यकता है। अतः इन संगठनों को, औद्योगिक विकास मन्त्रालय के अधीन तकनीकी 
विकास विभाग जसे सरकारी विभाग बनाना जरूरी नहीं है। कुछ भी हो उनसे आम 
कार्यपालक अफ़सरों की तरह निर्णय लेने की आशा नतो की जाती है और नही की जानी 
चाहिये। इसलिए इन सेवाओं के ढांचे को मन्त्रालय में किसी विभाग के अनुरूप नहीं बनाना 
चाहिये । । 


मेँ लेखापरीक्षा सेवाओं से लेखा सेवाओं को भी अलग करना चाहूंगा। लेखा परीक्षा 
वाले व्यक्ति को अन्य विभागों में पदोन्नति की आशा नहीं करनी चाहिये। इस से उसकी 
वह स्वतच्व्रता समाप्त हो जाएगी जोकि लेखा परीक्षा सेवा के' लिए अत्यावश्यक' है। लेखा 
परीक्षा सेवा को लेखा सेवाओं से अलग करने की, लोक लेबा समिति की एक पुरानी सिफा- 
रिगि है, और इसे लाग करने का अब बड़ा उपयुक्त समय है। 


रिपोर्ट के लगभग अच्त में एक सिफारिश की गई है जिस में सरकारी कर्मचारियों के 
बीच विव्राह पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। में समझता हुं कियह संविधान के उपबन्धों 
के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त हम एक महिला सरकारी कर्मचारी का दूसरे अफ़सर 
से विवाह करने पर आपत्ति करते दिखाई देते हे परन्तु यदि वहु किसी बड़े व्यापारी से 
विवाह करे तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता। मेरा विचार है कि इन दूसरे प्रकार के 
विवाहों पर अपेक्षाकृत अधिक आपत्ति होनी चाहिये। कुछ भी हो जहां तक में समझता 
हूं किती के जीवन साथी के चुताव को इस प्रकार सीमाबद्ध करता या उस के बारेमें 
कोई हुक्म लादना बड़ा अवांछनीय लगता है। इसमें कुछ मध्य युगवाद की सी गंध आती 
है। स्पष्ट हैकि ऐसा प्रतिबन्ध हमारी बेरोजगारी की समस्या पर लेशमात्र भी प्रभाव 
नहीं डालने वाला है। में यह नहीं समझ सकता कि प्रशासनिक सुधार आयोग को 
इस विबय पर सिफारिश करना ही क्‍यों जरूरी है । ह 


कुछ और भी बातें हे जित पर में अपने आपकों अपने सहयोगियों से सहमत नहीं पा रहा 
हैं । उदाहरण व:--मरठ्य प्रबन्ध स्तर पर पदोन्नति के लिए एक लिखित परीक्षा के लिए सझाव 
के बारे में मुझे बहुत सन्देह है। ऐसा उस अफ़म्तर के लिए अन्यायपर्ण हो सकता है जिसने 
अन्य अफ़सरों को तुलना में कई वर्षों तक क्षेत्र में कार्य किया हो। असमान सेवाओं के 
लिए एक समान पाठ्यक्रम तेयार करना भी कठिन होगा। फिर भी मैं कुछ अन्य बातों 
का उल्लेब करना नहीं चाहूंगा जिन पर उस समय विचार किया जा सकता है जबकि हम 
राज्य स्तर के प्रशासन पर सोच विचार करेंगे। इस टिप्पणी को जितना बड़ा मैं लिखना 
चाहता था, मुझे डर है कि यह उससे काफी बड़ी हो गई है । 
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